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 लोक  सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई
 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 |  Mr  SPEAKER  in  the  Chair  |

 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख

 OBITUARY  REFERENCE

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मुझे  सभा  को  श्री  पी०  alo  श्रिया  के  दुःखद

 निधन  के  बारे  में  सुचना  देनी  है  जिनका  69  ad  की  में  7  1976 को  एन०

 एस०  एस०  मेडीकल  मिशन  जिला  एलेपी  में  स्वर्गवास  हो  गया ।

 श्री  पी०  सी०  श्रिया वह  1969-70  के  दौरान  केरल  के  डर  निर्वाचन  क्षेत्र
 से

 चौथी

 लोक  सभा  के  सदस्य  थे  ।  वह  सेंद्रिय  सामाजिक  कार्यकर्ता  श्री  टावनकोर  विधान  परिषद

 तथा  ट्रावनकोर-कोचीन  विधान  परिषद  के  सदस्य  रह  चुके  थे  ।  बाद  में  1960-65 के  वर्षों

 के  दौरान  वह  केरल  विधान  परिषद्‌  के  सदस्य  वह  हरिजनों की  उन्नति  के  लिए

 करते  रहे  कौर  wy  गह  राज्य में  हरिजनों  के  लिए  सहकारी  समितियों  शौर

 स्कूलों  के  गठन  कार्य में  लगे  रहे  |

 हम  इस  मित्र  की  मृत्यु  पर  गहन  दुख  प्रकट  करते  हैं  श्र  मुझे  विश्वास  है  कि  संतप्त

 परिवार  के  प्रति  समवेदना  व्यक्त  करने  में  यह  सभा  मेरे  साथ है

 सभा
 दुःख  प्रकट  करने  के  लिए  थोड़ी  देर  मौन  खड़ी हो

 सदस्य  थोड़ी  देर  के  लिए  सोन  खड़े  रहें  \)

 (The  Members  then  stood  in  silence  for  a  short  while.)

 प्रश्नों  के  सोखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 श्रमिकों  द्वारा  प्रबन्ध-व्यवस्था  स  भाग  लेना

 1.  श्री  राजा  कुलकर्णी  :  क्या  श्रम  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 सरकारी  तथा  गर-सरकारी  दोनों  ही  क्षेत्रों  में  उद्योग  की  प्रबन्ध  व्यवस्था  में

 श्रमिकों  द्वारा  भाग  लेने  की  योजना क  दि  दि  में  कितनी  प्रगति  हुई  शर



 Oral  Answers  August  12,  1976

 मजदूर  संघ  सूद  होकर  एकता से  इसमें  शामिल  हो  इस  उदेश्य  के  लिए

 परिस्थितियां  उत्पन्न  करने  के  लिए  उपाय किए  जा  रहे  त  T fa पन  योजना  को  सफल

 बनाया जा  सके  ?

 शम  मंत्री  रघुनाथ  रेड्डी :  उद्योग  में  श्रमिकों  की  सहभागिता  संबंधी  योजना

 को  देश  भर  में  सरकारी तथा  निजी  दोनों  क्षेत्रों  में  बड़े  उत्साह  के  साथ  लागू  किया  रहा
 S|
 Qa!  उपलब्ध सूचना  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार के  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  472  एककों ने  या

 तो इस  योजना  को  लागू  कर  दिया  है  at  फिर  इसे  लागू  करने  के  लिए  कार्यवाही  शुरू

 कर
 दी  राज्य  सरकारों  ने  सूचित  किया  है  कि

 विभिन्न  राज्यों  में  जिन  एककों  ने  इस

 योजना को  लाग  कर  दिया  उनकी  शभ्रनंतिम  संख्या  924 है  ।

 ara  स्थिति  के  बाद  स्थापित  किए  गए  द्विपक्षीय  शिखर  निकायों  ने  श्रमिकों

 की  सहभागिता की  योजना  जसे  महत्वपूर्ण  मामलों  के  संबंध  में  एक  सीमा  तक  संयुक्त  ट्रेड

 यूनियन  दृष्टिकोण  उत्पन्न  किया  राष्ट्रीय  शिखर  निकाय  ने  इस  योजना  पर  विस्तार  से

 विचार-विमश  किया  तथा  उन्होंने  नियोजकों  के  तथा  श्रमिकों  के  संगठनों  से  सभी  एककों  में

 इसे  शीघ्र  लाग  करने  की  सिफारिश  की  ।

 थ्री  राजा  कुलकर्णी  :  वक्तव्य  में  कहां  गया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  सरकार  के

 472  एकको ंने  इस  योजना  को  या  तो  कार्यान्वित  कर  लिया  है  या  ऐसा  करने के  लिए

 कार्यवाही  प्रारम्भ  कर  दी  है  ।  इन  आंकड़ों  की  जांच  की  जानी  चाहिए  क्योंकि  मुझे  लगता

 है  कि  केन्द्रीय सरकार  के  पास  इतने  उपक्रम  नहीं

 इसी  प्रकार  राज्यों  के  मामले  में  भी  यह  स्पष्ट  नहीं  हैं  कि  924 की  संख्या

 सरकारी  उपक्रम  शामिल हैं  या  नहीं  ।  लेकिन  यह  श्राम  धारणा  है  कि  गर-सरकारी  क्षेत्र  ने

 श्रमिक  सहभागिता  के  कार्य में  अधिक  उत्साह  नहीं  दिखाया  क्या  श्रम  मंत्री  गर-सरकारी

 उद्योगों में  भी  इस  ae  को  सफल  बनाने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाएंग े?

 नकी

 की

 ग

 ee  Te

 |  क्या  इस  योजना  के  लाग

 किए  जाने  से  उत्पादन  बढ़ा  are  प्रौद्योगिक  सम्बन्धों  में  सुधार  न्  ह ै?

 afl  रघुनाथ  रेड्डी :  माननीय  सदस्य  को  कम्पनी  शौर  एकक  के »  बीच  अंतर  को  जान

 लेना  एक  कम्पनी  के  कई  राज्यों  में  एकक  हो  सकते  इसलिए  472  एककों का

 मतलब  472  कम्पनियां  नहीं  इस  संख्या  में  खनन  क्षेत्र  के  247  निर्मित  क्षेत्र  में

 188  एकक  कौर  रक्षा  डाक  सनौर  नोट  छापने  का  सिक्योरिटी  रेल

 कर्मशालाएं  atte  विभागीय  उपक्रमों  37  एकक  श्राते हैं । में सभी ।  में  सभी  एककों के  नाम  भी

 ता  सकता  हूं  लेकिन  सभा  का  समय  नहीं  लेना  चाहता  |

 गेर  सरकारी  क्षत्र में  श्रमिक  सहभागिता  का  art  औद्योगिक  शर  शॉप  फ्लोर

 पर  चल  रहा  है  ।  are  प्रदेश  कौर  तमिलनाड़ु में  मैंने  जांच की  वहां  कार्य  सन्तोष

 जनक
 gat  इस  योजना  के  कार्यान्वित  किए  जाने  के  बाद  उत्पादन कौर  उत्पादकता

 में  वृद्धि  हुई  मं  आंकड़े  नहीं  सकता  लेकिन  निश्चित  रूप  से  ऐसा  निष्कर्ष  निकाला

 जा  सकता  है  कि  योजना  के  लागू  होने  के  बाद  निश्चित  रूप से  सुधार  eat है  ?

 2



 21  1898  मौखिक  उत्तर

 श्री  राजा  कुल  कर्मी :  मंत्री  जी  ने  ण नाय नए श्रौद्योगिक  सम्बन्धों  में  सुधार  का  fax  नहों  किया

 क्या  योजना  के  लागू  होने  के  बाद  से  पदोन्नति
 शादी

 के
 मामले  में

 प्रबन्धकों के  पारम्परिक  अधिकारों में  कुछ  परिवर्तन  हुमा है

 थी  रघुनाथ  रेड्डी  शॉप  फ्लोर  परिषद  कौर  संयंत्र  परिषद्‌  के
 कृत्य  श्रमिकों  की

 सहभागिता  योजना  में  दिए  गए  हैं  ।  इस  योजना  को  भारत  सरकार  ने  संकल्प  के  माध्यम  से

 घोषित
 किया  ari  जहां तक  औद्योगिक  सम्बन्धों

 का
 प्रश्न

 है  यह  बात
 कार्मिक  संघों

 के

 प्रतिनिधियों  पर  भी  निसार  है  ।

 शॉप  फलौर  कौंसिल  तथा  प्लांट  कौंसिल  उन  उद्देश्यों  तथा  जिम्मेवारियों  &  सम्बन्धित

 @  जिसकी  परिभाषा  भागीदारी  योजना  में  की  गई  है  ।  औद्योगिक  विशेषकर

 सरकारी  क्षेत्र  में  सुधार  garda बहुत  कम  कार्य
 दिवस  खोये

 गए

 श्री  नरसिह  नारायण  पाण्डे  :  क्या  मंत्री  महोदय  बताएंगे  कि
 जायंट  स्टाक

 सेक्टर  में  क्या

 कोई  सुधार  gate  क्योंकि  बहुत  से  चीनी  जैसे  जायंट  स्टाक  कारखानों  में  उत्पादन  में

 गिरावट at  रही  है  ।  सभी  कारखानों  के  साँप  फ्लोर  स्तर  पर  श्रमिकों को  भागीदार  नहीं

 बनाया गया  है  ।  क्या  राज्यों  के  श्रम  मंत्रियों का  सम्मेलन  निकट  भविष्य  में  इन  समस्याओं

 पर
 विचार  करने के  लिए  बुलाया गया  है  ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी
 :

 मेरी  समझ  में  यह  नहीं  wat है  कि
 माननीय  सदस्य  जायंट

 स्टाक  से  क्या  तात्पर्य  है  ।

 श्री  तरावीह  नारायण  पांडे  :  गैर  सरकारी  क्षेत्रों  के  चीनी  कारखानों से  ।

 चीनी के  जैसे  मौसमी  कारखानों सहकारी  क्षेत्र  को श्री  रघुनाथ  रेहो

 कार्यान्वयन  की  प्रक्रिया  अच्छी  नहीं  हमने  प्रबन्ध  स्तर  पर  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधित्व

 का  जिक्र  नहीं  किया  फिर  भी  कुछ  सहकारी  चीनी  कारखानों  ने  कर्मचारियों  को

 निमित्त  दिया  a ey
 |

 राज्यों  के  श्रम  feat  के  सम्बन्ध  में  में  राज्य  वार  स्थिति  का  मूल्यांकन  कर  रहा  हूं

 ताकि  हमें  स्थिति  का  पूरा  पता  लग  सके  att  हम  इस  मामले पर  विस्तार  पुर्वक  विचार  कर

 सकें  ।  सारी  स्थिति  का  पता  लगाने  के  बाद  ही  हम  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन का  प्रायोजन

 कर  सकते हैं  |

 श्री  इंद्रजीत  गुप्त  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  राष्ट्र  के  शिखर  जिसमें

 मज़दूर  संघों  का  प्रतिनिधित्व  ने  इस  योजना के  कार्यान्वयन  की  सराहना  की  है  ।

 लेकिन  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  मजदूर  संघो ंने  इस  आशय  की  आलोचना  की  है  कि  इस

 प्रकार का  कोई  प्रावधान  नहीं रखा  गया  है  जिससे  वे  भ्र पने  विचार  प्रकट  कर  सकें  तथा

 प्रबन्ध  मूल्य  कच्चे  माल  तथा  प्राइवेट  ठेकेदारों  से  सम्बन्धों  श्रिती-श्रिती  के  बारे  में

 कारी  प्राप्त  कर  सकें  ।  क्या  यह  सच  नहीं  हैं  कि  वर्तमान  समितियों  का  गठन  उत्पादन

 बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  किया  गया  तथा  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  को  प्रबन्ध  के  बारे  में  प्रश्न

 पूछने का  अवसर  नहीं  मिलता  जिसके  प्रतिकूल  वित्तीय  परिणाम  निकलते हैं  शौर  जिसकी
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 ag  में  कर्मचारियों  को  उनकी  wae जूरी  देने  से  इनकार  किया  जाता  है  ।  क्या  इस  योजना  में

 संशोधन  करने  का  कोई  विचार  है  ताकि  कर्मचारियों की  orate  को  भी  प्रबन्ध  के  मामलों

 में  महत्व  दिया  जा  सके

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी
 :  राष्ट्र की  शिखर  निकाय  द्वारा  सराहना  का  तात्पर्य  यह  है  कि  उन्होंने

 इसे  स्वीकार कर  लिया  है  wie  उन्होंने  इसकी  सराहना की  है  ।  इसका  मतलब  यह  नहीं
 a
 id

 कि  आलोचना नहीं  करते  ।  वे  आलोचना  भी  करते  जहां तक  प्रबन्ध  बोर्ड में

 चोरियों  के  प्रतिनिधित्व का  सम्बन्ध  तो  इस  का  ad  यह  है  कि  इसे  भागीदारी  की  प्रक्रिया

 का  भाग  समझा  जाना  इस  योजना  में  इस  प्रकार  की  कोई  व्यवस्था

 नहीं  की  गई  ह  ।  शिखर  स्तर  की  संस्था  के  तथा  माननीय  सदस्यों के  सुझावों  को  ध्यान  में

 रखा  जायेगा  |

 इंगलैण्ड  मसें  रंग  भेद  के  प्रश्न  पर  दंगे

 *
 12.  श्री  चंद्रशेखर  सिह

 श्री  एन  ई०  हीरो
 :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इंग्लैंड  में  रंगभेद  के  प्रश्न  पर  दंगे  हो  रहे  हैं  कौर  सफेद  चमड़ी  वाले  लोगों

 ने  इंग्लैंड  के
 विभिन्न

 भागों  में  रह  रहे  एशियाई  लोगों  पर  कई  बार  हमला

 यदि  तो  वहां  रहने  बाले  भारतीयों  तथा  भारत  मूलक  लोगों  पर  कितनी

 बार  हमला  किया  गया  शरर  उनके  कारण  कितने  भारतीय  मारे  गए  अथवा  घायल  हुए  ;

 इंग्लैंड  में  भारतीय  नागरिकों  की  जान  व  सम्पत्ति  की  रक्षा  के  लिए  भारत  सरकार

 ने  क्या  कदम  उठाए  कौर

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  पर  ब्रिटिश  सरकार  से  विरोध  प्रकट  किया  है
 ?

 ५
 विदेश  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  बिपन पाल  :  ब्रिटेन  में  कोई  जातीय

 दंगे  नहीं  हो  रहे  जातीय  तनाव  रहा  है  कौर  ब्रिटेन के  विभिन्न  भागों  में  कुछ  छुटपुट

 मामलों  की  खबरें  मिली  भारतीयों  को  लेकर  सभी  मामले  आवश्यक  रूप  से  जातिसूचक

 नहीं

 ठीक-ठीक  संख्या  मालम  नहीं  है  क्योंकि  सभी  मामलों  की  खबर  न  तो  हमारे

 हाई  कमीशन  को  दी  जाती  है  कौर  न  उसका  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  है  ।  wat  तक  ये

 रिपोर्टो  मिली  हैं  कि  चार  व्यक्तियों  को  चोटें  are  ate  दो  मरे  ।  मरने  वालों  में  से  एक
 =

 भारतीय  राष्ट्रिक  था  तौर  दूसरा  भारत  मूलक  व्यक्ति

 शौर  ब्रिटेन  में  रहने  वाले  भारतीयों  के  जान  कौर  माल  की  जिम्मेदारी

 ब्रिटिश  सरकार  पर  है  जिसके  साथ  हम  बराबर  संपर्क  में  हू  हमने  कई  स्तरों  पर  उन  तक

 अपनी  चिन्ता  व्यक्त  की  उन्होंने  कहा  है  कि  सरकार  कौर  पुलिस  ने  अल्पसंख्यक

 समुदायों  को  डराने-धमकाने  तौर  हिसा  से  बचाने  के  सभी  संभव  उपाय  बरतने  का  निश्चय

 किया  हुआ  है  म  ब्रिटेन  के  प्रधान  मंत्री  कौर  अन्य  नेताओं  ने  जातिवाद  ale  हिसा  की  निंदा

 करते  हुए  कई  सार्वजनिक  वक्तव्य  दिए
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 att  एन०  fo  होरी  :  वहा  जातीय  तनाव  gar  रंगभेद  नाम  पर  दंगे  नहीं  हुये

 मंत्री  महोदय  ने  यही  कहा  यह  स्थिति  का  सही  मूल्यांकन है है
 ।

 क्या
 यह

 सच
 है  कि

 बहुत
 से  मामलों  में  ब्रिटेन  oma  वाले  श्राप्नावासियों  ने  या  तो  झ्ाप्रावासी  कानूनों  को  टाला  है  या

 उनका  उल्लंघन  किया  है  जिसके  फलस्वरूप  वहां  जातीय  तनाव  उत्पन्न  हुआ  si  में  भी

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  प्रश्न  को  ञ्  तक  हुए  राष्ट्रमंडल  सम्मेलन  सामने
 ्य

 गया  यदि  तो  क्या  सरकार  इस  प्रश्न  को  भविष्य  में  होने  वाले  सम्मेलन  सामन

 लाएगा

 श्री  बिपिन पाल  दास  :  भ्राप्नावासियों  .  द्वारा  ब्रिटेन  में  श्राप्रावासी  कानन  का  दुरुपयोग

 करने  के  बारे  में  मझे  कोई  भी  जानकारी  नहीं

 wt  तक  हुए  राष्ट्रमंडलीय  सम्मेलनों  की  कार्यवाही  का  में  अवश्य  स्रध्ययन  करूगा |

 लेकिन  फिर  भी  इस  दिशा  में  हमने  कुछ  कदम  उठायें  ।  अप  चाहें तो  मैं  उनका  ब्यौरा दे

 सकता  =  | g

 हमने  भारत  में  स्थित  ब्रिटिश  उच्चायुक्त  के  साथ  इस  मामले  को  उठाया  है  कौर  हमारे

 उच्चायुक्त  ने  भी  वहां  विभिन्न  स्तरों  पर  sa  मामले  को  उठाया  ।  लंदन  स्थित

 पाकिस्तान
 तथा  बंगलादेश के |  उच्चायुक्तों  के  संयुक्त  प्रतिनिधिमंडल  ने  भी  वहां  के  प्रधान  मंत्री

 से  भेंट  की  तथा  यह  आश्वासन  प्राप्त  किया  कि  श्राप्रावासियों  की  जान  तथा  सम्पत्ति  की  रक्षा

 करना  उनका  अपना  गतंव्य  है  ।  इसके  बावजूद  भी  स्थिति  ऐसी  ही  रही  तो  इस  मामले को

 ant  राष्ट्रमंडलीय  सम्मेलन  में  उठाना  पड़ेगा  ।  लेकिन  मेँ  इस  समय  कुछ  नहीं  कह  सकता

 थी  एन०  ई०  हीरो  क्या  मंत्री  महोदय  ने  श्राचंबिशप  श्राफ  केंटरबरी  के  उस  वक्तव्य

 को  पढ़ा  है  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि
 श्राप्रावासी

 कानूनों  को  टालने  के  कारण  ही  तनाव

 पैदा  gat  तनाव  पैदा  करने
 वाले

 लोगों के  प्रति  कुछ  संसद्‌  सदस्यों  के  दिल  में  भी

 दर्दी  gm ay |  मंत्री  महोदय  ने  कहा ह ैहै  कि  श्राप्रावासी  कानूनों  का  उल्लंघन  नहीं  हनना  gl  तो

 इस  जातीय  तनाव  के  क्या  कारण

 श्री  बिपिन पाल  दास :  मेंने  प्रश्न  के  पहले  भाग  को  गलत  समझा  ।  मैंने  था  कि

 array  लोग  श्राप्रावासी  कानूनों  का  दुरुपयोग  कर
 रहे

 अब  ये  प्रश्न  को  दूसरे  ढंग  से

 रख  रहे

 यह  बात  ठीक  है  कि  वर्तमान  झ्राप्रावासी  कानूनों  में  कमियां  हैं  कौर  ब्रिटेन  की  संसद

 के  विचाराधीन  अरब  एक  नया  कानून है  य्रौर  इस  विधेयक  द्वारा  वे  सारी  त्रुटियों  को  दूर  करना

 चाहते  हैं  कौर  सीधी  कार्यवाही  करना  चाहते  हैं  ताकि  ऐसी  घटनायें  फ़िर  न

 श्री  राम  सहाय  पांडे  :  माननीय  उप  मंत्री  महोदय  ने  झ्र भी  भ्र भी  बताया  है  कि  इंगलैंड

 में  जातीय  तनाव  बना  हुमा  है  कौर  इस  बारे  में  ब्रिटिश  सरकार  से  बातचीत  हुई  थी  तथा

 स्वयं  प्रधान  मंत्री  ने  इस  पर  भली  प्रकार  ध्यान  दिया  ।  वहां  पर  रंग  भेद  तथा  सामाजिक

 घृणा  का  बोल-बाला  है  ।  मैँ  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  जिससे  कि

 वैसी  स्थिति  उत्पन्न
 न  हो

 ?
 मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  वहां  पर  सामाजिक  घणा  तथा
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 maf १  ATS रंग  भेद  की
 नीति  चल  रही  है  at  तो  सरकार  ने  श्राप्नावासी  लोगों  की  सुरक्षा

 प्रदान  करने  के  लिए  क्या  प्रयत्न  किये

 शी  बिपिन पाल  दास  :  यही  तो  मैंने  बताया  परन्तु  मैं  स्पष्ट  गारंटी  नहीं  दे  सकता  ।

 ग्राप्नावासियों  के  जान  माल  की  रक्षा  करना  ब्रिटिश  सरकार  का  दायित्व

 श्री  राम  सहाय  पांडे
 :  मेरा  आशय  उसका  ध्यान  दिलाये  जाने  की  ae

 बिपिन पाल  ata:  हम  कई  वार  विभिन्न  स्तरों  पर  उनका  ध्यान  दिला  चुके  हैं
 यदि  gat  तो  हम  राष्ट्र मंडलीय  स्तर  पर  भी  इस  मामले  को  उठायेंग े।

 Shri  Shanker  Dayal  Singh  :  The  issue  of  colour  bar  has  taken  roots  in  a  bad  manner  in
 England  and  it  is.a  pity  that  the  people  of  Asian  continent  are  suffering  there.  I  feel  that  this
 question  won’t  do,  but  the  Government  should  take  up  the  matter  through  it’s  High  Commi-
 ssioner  and  give  a  statement  in  the  House  on  receipt  of  his  report.  May I  know  whether  our
 High  Commissioner  went  to  console  the  family  where  boy  was  killed  in  racial  roits  and  whether
 he  met  the  Indians  in  Santhal  in  order  to  study  their  actual  condition  and  ifso,  what  is  his  report
 in  the  matter.

 थो  बिपिन पाल  दास :  निश्चय  ही  हमने  माननीय  सदस्य  द्वारा  बताये  गये  सभी  कदम

 उठाए  ह्  हमारे  उच्चायुक्त  स्वयं  संबद्ध  क्षेत्र  में  गये  तथा  लोगों  की  कठिनाइयां  दूर

 करने  की  चेष्ठा  कीं  ।  मैं  यह  भी  बता  देना  चाहता  हूं  कि  केन्टरबरी  के  भ्राचंबिशप  द्वारा  अपने
 ase

 सावंजनिक  भाषण  में  रंगभेद  नीति  की  कड़े  शब्दों  में  कड़ी  ग्रा लोच ना  की  गई  उन्होंने

 इस  बारे  में  कई  प्रकार  की  कार्यवाही  की  है  तथा  नवीनतम  समाचार  यह  है  कि  पिछले  एक

 महीने  से  किसी  नई  घटना  की  सूचना  नहीं  मिली

 ब्रिटिश  स्वामित्व  वाले  जहाजों  में  काम  कर  रहे  भारतीय  नाविक

 है  43.
 at  डोनेन  भट्टाचार्य  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  ब्रिटिश  सरकार  के  इस  विंमान  व्यवस्था  को

 शीघ्र  समाप्त  करने  के  निर्णय  के  कारण  ब्रिटिश  स्वामित्व  वाले  जहाजों  में  काम  करने  वाले

 हजारों  भारतीय  नाविक  बेरोजगार  हो  जायेंगे  जिसमें  ब्रिटिश  या  यूरोपीय  नाविकों  की  तुलना

 में  एशियाई  नाविक  कम  भूगतान-दरों  पर  काम  कर  रहे  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०  त्रिवेदी  )
 :  हां  ।

 के०  सरकार  ने  य०  के ०  के  जहाजों  पर  एशियाई  तथा  wa  गैर  अधिवासी

 नाविकों
 की

 रोजगार  दिलाने  में  उत्पन्न  सदस्यों
 का

 अध्ययन  करने
 की

 दृष्टि  से  एक  कायें

 दल  का  गठन  किया  है  कौर  इन  सदस्यों  का  ऐसे  हल  का  सुझाव  देना  है  जो  सबको  मान्य

 कार्य  दल  की  12  महीने  के  aye  रिपोर्ट  देने  की  संभावना  है  ।  इसका  असर  कार्य

 दल  की  रिपोर्ट  उपलब्ध  होने  पर  ही  जाना  सकेगा  ।  इस  बीच  यथा  पूर्व  स्थिति  जारी
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 रहेगी  ।  भारतीय  नाविकों  को  ब्रिटिश  जहाजों  पर  रोजगार  खोने  का  तत्काल  कोई  भय

 नहीं  है  ।

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  +  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  वास्तव  में  अनुपात  कितना  अर्थात

 ब्रिटिश  नाविक  को  वेतन  तथा  सुविचारों  के  रूप  में  कितनी  उपलब्धि  होती  है  तथा  ब्रिटिश

 पोत  पर  काय  कर  रहे  भारतीय  नाविक  को  कुल  कितनी  उपलब्धि  होती  क्या  ऐसी  कोई

 तुलना  की  गई  fy ?

 श्री  एच०  एम०  त्रिवेदी  :  एक  ब्रिटिश  नाविक  की  वास्तविक  उपलब्धि  में  नहीं  बता

 सकता  |  जहां  तक  ब्रिटिश  पोत  पर  कार्यरत  भारतीय  नाविक  का  सम्बन्ध  है  उसे  अन्य

 धागों  के  अलावा  36  पौण्ड  न्यूनतम  वेतन  प्राप्त  होता  उसके  तथा  सिफारिश  किये  गये

 48  पौण्ड  के  न्यूनतम  वेतन  का  अन्तर  भारतीय  नाविकों  के  कल्याण  wrt
 के  लिए  ब्रिटिश

 फ्लैगशिप  के  मालिकों  द्वारा  दिया  जाता  यह  भारत  में  नाविकों  के  लिए  एक  कल्याण

 निधि  में  दिया  जाता

 शी  दिनेश  भट्टाचार्य  :  मुझे  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  से  स्थिति

 कैसे  स्पष्ट  होती  उन्हें  वास्तविक  wat  तथा  वहां  के  हालात  का  पता  नहीं  है  ।

 उत्तर  में  उन्होंने  बताया  है  कि  जब  तक  कार्यकारी  ग्रुप  भिरानी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं

 जिसे  लगभग  एक  वर्ष  यथा  स्थिति  बनी  रहेगी  ।  क्या  ara  बतायेंगे  कि  यह  यथास्थिति

 क्या  होगी  ?

 श्री  एस०  pao  बलिवेदी  :  यथास्थिति  का  झ्र भि प्राय  यह  है  कि  ब्रिटिश  पोत-मालिक

 भारतीय  नाविकों  को  उसी  आधार  पर  रोजगार  में  रखें  रहेंगे  जिस  पर  वे  aa  तक  रहे  है ं?

 गम-निरोध  टोका

 *  44,  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  गए  निरोध  के  लिए  अखिल  भारतीय  चिकित्सा-विज्ञान  संस्थान

 के  वैज्ञानिकों  द्वारा  आविष्कृत  टीके  के  उपयोग  के  बारे  में  कोई  निर्णय  कर  लिया  ak

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  रूपरेखा  क्या

 गर्भाधान स्वास्थ्य  ओर
 परिवार  नियोजन  मंत्री  (sto  कर्ण  :  प्रौढ़

 रोकने  वाली  वेबसीन  तैयार  करने  के  बारे  में  भ्र भी  प्रयोग  चल  रहे  हैं  ।

 श्री  डी०  डी०  इस  समय  परिवार  नियोजन  हमारे  महत्वपूर्ण  लक्ष्यों  में  से  एक

 है  कौर  इस  समय  प्रयोग  wa  वाली  हाई  एस्ट्रोजन  गोली  सिद्ध  हो  चुकी  है  ।

 इस  समय  की  वैक्सीन  जोकि  प्रयोगात्मक  स्थिति  में  है  हारमोन  प्रोगेस्ट्रो  के  विपरीत  तत्वों  से

 विकसित  की  गई  मुझे  पता  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  इन  मामलों  में  परीक्षण  किया

 इससे  एक  ag  के  लिए  गर्भ  निरोध  किया  जा  सकता

 परन्तु  मेँ  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  यह  कभी  तक

 परीक्षणात्मक  स्थिति  में  है  तथा  देश  विदेश  में  परिवार  नियोजन  की  व्यापक  आवश्यकता  को
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 श  ee

 savana
 ि नाना «न  al

 (Saka)

 ~
 किस  प्र ध्यान  में  रखते  हुए  उन्हें  परीक्षण  काय  nts  नत  deals  |  मिल  रहा  है  तथा  क्या

 इन  प्रयोगों  से  भारत  तथा  wer  देशों  के  लोगों  को  लाभ  पहुंचेगा ?

 डा०  कर्ण  सिह  :  जहां  तक  मैँ  जानता हूं  मेरे  वैज्ञानिक  इसका  परीक्षण  कर  रहे

 में  स्वयं  नहीं  ।  मैं  समझता  हं  कि  माननीय  सदस्य  जब  गर्भ  निरोधक  की  बात  करते  हैं  तब

 उनका  आशय  गोली  से  जहां  तक  मुझे  पता  हैं  यह  wa  निरोधक  वेकसीन  नहीं  है  परन्तु

 गोली  यह  aaa  नई  पद्धति  है  जिसका  विकास  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  संस्थान

 कर  रहा  है  तथा  यह  विशेष  हारमोन  एच०  ato  जी०  पर  आधारित  है  जिसका  विकास  केवल

 गर्भावस्‍था  में  होता  है  तथा  सिद्धान्त  यह  है  कि  यदि  उन  हारमोनों  के  विरोधी  तत्वों  का

 किया  जा  सके  तो  गर्भ  नहीं  ठहरेगा  ।  परन्तु  भविष्य  में  इसका  बहुत  पड़ेगा

 क्योंकि  यदि  हम  वैक्सीन  प्राप्त  कर  लेते  हैं  तो  नसबंदी  की  पद्धति  पुरानी  पड़  सकती  है  अर

 हम  इस  बारे  में  चेचक  के  समान  बड़े  पैमाने  पर  कार्यवाही  कर  सकते  हैं  ।  मैं  प्राणों  माध्यम

 a  तथा  पांच  अरन्य  देशों  में से  सभा  को  बताना  चाहता  हं  कि  पशतूनों  पर  परीक्षण  शुरू  हो  गए  ्र

 मानवों  पर  भी  प्रयोग  शुरू  हो  गये  यह  प्रयोग  जिन  पांच  देशों  में  शुरू  किये  गये  हैं  उनके

 नाम  हैं  चिल्ली  तथा  सन्ता  डॉमिंगो  ।  इस  बारे  में  विश्व  भर  में

 किये  जा  रहे  प्रयोगों  की  जानकारी  हम  प्राप्त  कर  रहे  इस  पर  जो  भी  खर्चा  जाएगा  हम

 करेंगे  कौर  मुझे  उम्मीद  है  कि  कम  से  कम  इस  मामले  में  हमारे  देश  को  सफलता  सिलेगी  |

 कम  से
 कम  इस

 मामले  में  हमें  इस  बात  की  प्रतीक्षा  नहीं  करनी  चाहिए
 कि

 पहले  सफलता
 पश्चिमी

 देशों
 के

 वैज्ञानिकों  को  मिले  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  जो  इस  बारे  में  सफलता  प्राप्त
 करेंगे  उनकी

 नोबल  पुरस्कार  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 LocK-ouTS,  CLOSURES  AND  RETRENCHMENTS

 45,  Shri  M.  C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  LABOUR  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  industries  which  declared  lock-outs  and  closures  or  retrenched  their

 employees  during  the  last  six  months  together  with  the  number  of  workers  retrenched  ;

 (b)  whether  any  legal  action  is  contemplated  by  Government  against  them;  and

 (c)  if  so,  the  nature  thereof  ?

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ
 :  से  एक  विवरण  संलग्न  है

 ।

 विवरण

 ला बन्दियों  कौर  चटनियों  से  सम्बन्धित  विस्तृत  उद्योग-वार  ब्यौरे  विवरण  में  दिए
 ्

 गए  हैं  |  जहां तक  बन्दियों  का  सम्बन्ध  राज्य-वार  ब्यौरे  उपलब्ध  नही ंहै
 ।

 1975  से  मई  1976  तक  की  अवधि
 के  लिए

 राज्य-वार
 सुचना  विवरण

 में  दी  गई  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eo  एल०  eto  11048/76]

 शआर  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  को  संशोधित  किया  गया  हैं  जिसमें  300

 या  अधिक  व्यक्तियों को  नियोजित  करने  वाले  खानों  या  बागानों  के

 सम्बन्ध  में  जारी  छटनी  ate  बन्दियों  के  मामले  में  उचित
 सरकार  की  पूरव
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 स्रावश्यक  कर  दी  गई  है  |  अधिनियम  के  उल्लंघन  के
 प्रीमियम

 में  विशिष्ट  दण्ड  निर्धारित  किए गए  हैं  ।

 विवरण

 1975  से  मई  1976  तक  की  अवधि  के  दौरान  बन्दियों

 re  eh  सि  कान  कन  कवन  केए  कक  नी  पक  पाती  कती  ा  क

 बन्दियों

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  का  नाम  a  एज

 को

 श्रमिकों की

 सख्या

 A  SS  TE  eS  LS  णा et  ta  es  te  ager  atm  ane  tenes

 गुजरात  109  5369

 केरल  102  42221

 कर्नाटक  17  3290

 उड़ीसा  50

 राजस्थान  30

 तमिलनाडु  54  3192

 उत्तर  प्रदेश  5  282

 पश्चिम  बंगाल  40  3237

 दिल्ली  42

 दमन  एवं  दीव

 चण्डीगढ़  ह  61

 एवं  निकोबार  eqane aX  अन्य

 दादरा  यार  नागर  हवेली  अन्य

 ह  य  य  SE  SEY  SAGER  ep  ema

 335  57684

 ne  नगण  sts  sume  nde  pase  SS  ES  LS  क  Sa  A  SDS  SDD  cag

 टिप्पणी  शेष  शश  fra  adi  से  सम्बन्धित  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 Shri  NM.  C.  Daga  :  Sir,  the  Statement  is  not  complete.

 Mr.  Speaker  :  It  is  a  lengthy  one.  Do  you  still  consider  it  incomplete  ?

 Shri.  ड  Daga  :  It  is  not  so  and  I  want  to  ask  two  questions  in  this  regard.  The  statement

 says  that  8,806  workers  have  been  retrenched.  May  I  know  the  amount  of  compensation  given
 under  the  Industrial  Disputes  Act  as  well  as  the  number  of  workers  who  have  received  it  ?
 व  want  to  know,  whether  it  has  been  disbursed  and  whether  Government  have  received  any

 complaint  from  any  unit  or  from  labourers  in  this  regard  ?
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 श्री  रघुनाथ  रेड्डी
 :  कोई  fare  त  प्राप्त  सहीं  हुई  ।

 Shri  M.  C.  Daga :  57,684  labourers  have  been  retrenched  due  to  the  closure  of  335  units

 May  I  know  whether  any  body  had  given  3  month’s  notice  and  if  Government  had  taken  any

 step  during  that  period  ?

 शी
 रघुनाथ  रेड्डी  :

 सभी
 राज्य  सरकारों  की  झ्रोर  से  कुछ  कहना  मेरे  लिए  बहुत  कठिन

 e  |

 श्री
 ato  वा०  नायक  :  मंत्री

 जी
 ने  प्रश्न  के  भाग  दौर  के

 उत्तर
 में

 बताया

 है  कि  कारखानों में  मजदूरों को  छंटनी  करने  प्यार  कारखाना बंद  करने  के  लिए
 उपयुक्त

 सरकार  की  पूर्व  लेना  झ्रावश्यक  बनाने  के  लिए  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम में

 धन  किया  गया  ह  ।  हमें  पता  चला  है  कि  तालाबंदी  से  73,000  छंटनी  से  8000  झर  कारखाना

 बंदी
 के  कारण  57,000  श्रमिक  प्रभावित हुए  ह  ।  क्या  इन  लोगों  के  सम्बन्ध  में  पूर्व  भ्र नुम ति

 ली

 we at  ?

 श्री  रघनाथ  रेडडी  :  संसद्‌  द्वारा  पारित  कानन  के  श्रन्तगंत  तालाबंदी  ौर  हड़ताल

 हीं  area  ।  इसके  अतिरिक्त  ये  ates  मैंने  केन्द्र  सरकार  के  क्षेत्राधिकार  वाले  कारखानों  के

 बताए  राज्य  सरकारों  के  नहीं  ।

 श्री  प्रियरंजन  दास  सूची :  कल  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  समाचार  के

 अनुसार  लन्दन  की  एक  पार्टी  में  बोलते हुए  भारतीय  वाणिज्य  att  उद्योग  मण्डल
 के  अध्यक्ष

 श्री  के०  के०  बिड़ला  ने  भ्राता  स्थिति  का  यह  कहते  हुए  समर्थन  किया  है  कि  हमारे  यहां  भारी

 अ्राथिक  प्रगति  हुई  है  कौर  प्राथमिक  प्रगति  की  गति  de  हुई  है  lea  बात  को  देखते  हुए  क्या

 मैँ  जान  सकता  कि  छंटनी  करने  शादी  से  उत्पन्न  गम्भीर  स्थिति  का  केवल  एकाधिकारी  हों

 द्वारा  संचालित  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  ही  व्याप्त  है  कौर  सरकारी  क्षेत्र  में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  ।

 यह  भी  बताएं कि  सरकारी  निदेशों  का  उल्लंघन  करने  वालों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या  कोई  गम्भी र

 कदम  उठाए  ह
 ?  मुझे  पता  चला  है  कि  लाला  चरत  राम  ने  सरकार  का  कहना  नहीं  माना  तथा

 श्री  के०  करे०  बिड़ला  प्रो  श्री  एन०  गोंयका  ने  भी  नेशनल  तम्बाकू  कम्पनी  के  मामले

 में  सरकार  की  कोई  बात  नहीं  सुनी  |

 श्री  रघनाथ  रेड्डी  :  मेंने  श्री  बिड़ला  का  वक्तव्य  नहीं  पढ़ा  है  ।  फिर  भी  आपात  स्थिति

 लागू  होने  के  बाद  सरकारी  क्षेत्र  में  कार्यदिवसों  की  बर्बादी  बिल्कुल  समाप्त  हो  गई  है  ।  इसी

 प्रकार  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  भी  यह  संख्या  काफी  कम  हो  गई  है  ।  श्री  मंशी  ने  जो  अन्य बातें

 कही  उनका  सम्बन्ध  राज्य  सरकारों  से  है  कौर  मैं  उत्तर  देने  की  स्थिति  म  नहीं  हं  ।

 श्री  एन०  श्रीकांतन  नायर  q  समझता  हूं कि  मंत्री  महोदय  ने  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी

 सभी  ates  गलत  दिए  इण्डियन  एयर  wee  की  छाबड़ा  खानों  में  जो  भारत  सरकार

 के  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  द्वारा  चलाया  जा  रहा  संस्थान  700  कर्मचारियों  को  नौकरी  से  निकाल

 दिया  गया  है
 ।

 उन्हें  कोई  नोटिस  भी  नहीं  दिया  गया  है  ।  यह  बड़ी  गलत  बात  है  ।  सेवा

 की
 शर्तों  के  बारे  में  कई  बार  बात  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  भी  लाई  गई  है  पर  उन्होंने  बहुत

 कम  करके  AHS  बताए  क्या  मंत्री  जी  को  छावड़ा  खानों  से  लोगों  निकाले  जाने  की

 बात  मालूम है  ?
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 श्री  एस०  ए०  मोम :  यदि  यह  बात  Ore @
 alan  = =  तो  कया  मंत्री  जी  सच्ची  बात  बताएंगे

 ?

 !  रघुनाथ  रेड्डी  :  कारखानों जबरी  पट्टी  किए  ज  के  बारे  में
 21

 ग्रा वेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 एक  मामले  में  भ्र नुम ति दी  कौर  15  रह  कर  दिए  गए  ah  वाकी  विचाराधीन  पड़े  ह

 छंटनी  के  बारे में  6  आवेदन  प्राप्त  हुए

 थ्री  एन०  श्रीकांत  नायर  :  मैं  इण्डियन  एयर  अ्रथेस  की  छाबडा  खानों  के  बारे  में  क  ट
 @  सहा

 ह् ्  ।  उन्हें  वहां  से  कोई  शभ्रावेदन  मिला  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  सूचना  चाहिए  ।  इस  विशिष्ट  मामले  की  उन्हें  जानकारी  नहीं  ।

 श्री  एन०  श्रौकॉतन  नायर
 :  एक  waar  को  मंजूरी  दी  गई  है  तो  क्या  यह  इण्डियन

 रेयर
 ४  के  प्रबन्धाधीन  खान  की  ही  तो  नहीं  ।  इसका  उत्तर  तो  वह  दे  सकते हैं  |

 थी  रघनाथ  रेडडी  :  माननीय  सदस्य  मेरे  पास  त्र  जाएं  |  मैं  उनके साथ  चर्चा  करूंगा  |

 ? थ्रो  बसंत  साठ  क्या  यह  श्राप  दोनों  के  बीच  कोई  निजी  बात  हमें भी  उसमें

 रूचि  ड्राप  हमें  बताएं  कि  क्या  इसी  संस्थान  का  आवेदन  मंजूर  किया  गया  है
 ?

 प्री  रेडडी  इस  समय  मेरे  पास  जानकारी  नहीं  है  ।  आपको बाद  में  बता

 दगा  |

 श्री  इन्द्रजीत  गीत  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  उपबन्धों  में  किए  गए  संशोधन  को

 देखते  हुए  क्या  हम  यह  मान  लें  कि
 408

 छंटनी  किए  गए  व्यक्तियों ak  335  arcana
 को  बंद  किए  जाने  से  सम्बन्धित  मामलों  में  सरकार  की  पूर्वे  अनुमति  प्राप्त  कर  ली  गई  थी

 ?

 यदि  तों  यह  कार्यवाही  wae  है
 ।

 इस  बात  का  स्पष्टीकरण  होना  चाहिए  ।  दूसरे  क्या
 उनका  ध्यान  इस  तथ्य  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  संशोधित  विधि  से  बचने  के  लिए  कार
 खानों

 को
 बंद  किए  जाने  की  तालाबंदी

 का
 नाम

 दे  दिया  जाता  है
 ।  शायद  मंत्री  जी को  यह  बात

 मालम  है  क्योंकि  मैंने  उनका  एक  वक्तव्य  देखा
 जिसमें  उन्होंने  इसका  उल्लेख  किया  है  ।

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  बारे  में  क्या  उपाय  कर  रही  है
 ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  जहां तक
 तालाबंदी  ध्  कारखाना  बंद  करने का  प्रश्न  तालाबंदी

 कारखाना  बंद  करने  ही  का  दूसरा  नाम  है  मैंने  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  का  ध्यान

 दिलाते हुए  झ्रनुरोध  किया  है  कि  जहां  वास्तव  में  कारखाना  बंद  करके  तालाबंदी  का  नाम  दिया

 गया  हो  वहां  वे  जोरदार  कार्यवाही  करें  ।

 qa  अनुमति  की  जहां  तक  बात  है  मेंने  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  के  श्रांकड़े दिए
 पे  सभी  मामले  राज्य  सरकारों

 के
 क्षेत्राधिकार  में  जाते हैं  ।  में  एक  दम  नहीं  कह  सकता  कि

 स्थिति क्या  है  ?

 Shri  Ram  Singh  Bhai  Vacancies  created  by  the  retirement  of  employees  in  certain  esta-
 blishments  are  not  being  filled  up  even  during  this  Emergency  and  machines  are  lying  idle  affect-

 Will  vou yuu ing  adversely  the  production  and  the  employment
 opportunities.  place  it  in  lockout

 or  lay-off  category  ?

 श्री  राडो
 मैं  अभी इस  बारे  में  बात  नहीं  कर  रहा हूं  ।

 अगला  प्रश्न  | महोदय
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 मंत्री at  दीनेन  भट्टाचार्य  चाल  जी  ने  स्वयं  कलकत्ता  में  वक्तव्य  दिया दया  था  कि

 कारखाना  बंदी  कौर  छंटनी  की  घटनायें  में  वृद्धि  हो  रही
 है  ।  उन्होंने  we  ही  वक्तव्य

 ञ
 fear  ठ  |

 यहां  उन्होंने  वह  जानकारी  नही  दी  है अध्यक्ष  महोदय :

 वित्त दक्षिण  अफ्रीका  स  भारतीय  व्यापारियों  पर  प्रतीक  द्वारा  bly  छोड़े  ज्ञाना

 न  4g.  श्री  डी०  Ato  चन्द्र गौडा
 की  कृपा  कि

 श्री  एम०  एस०  पूरी  ह
 क्या  विदेश  मंत्री  यह

 क्या  दक्षिण  अफ्रीका  में  भारतीय  व्यापारियों  पर  13  1976  को  कुत्ते  छोड़े

 गए थ

 क्या  पुलिस  ने  भारतीय  व्यापारियों  को  उनकी  दुकानें खाली  करने  के  लिए  पर्याप्त

 समय  दिए  बिना व्यापारिक  क्षेत्र  की  ओर  जाने  वाली  सड़क  को  रोक  दिया  था  at

 TAT  इस  सम्बन्ध म  सरकार  की  क्या यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 >  ?
 प्रतिक्रिया

 ba faqs  मंत्रालय  a  उपमंत्री  बिपिन पाल
 ate  बद्ध  व्यक्ति

 भारतीय  मल  के  दक्षिण  भ्र फ्री की  राष्ट्रिक  भारतीय  राष्ट्रिक  नहीं  ।  जब  इन  व्यापारियों  ने

 प्रोरिएन्टल-प्लाज़ा जाने  के  लिए  जोहानिसबर्ग  में  पेज  व्यू  नामक  स्थान  को  खाली  नहीं  किया

 तो  उन्हें  जबर्दस्ती  निकाल  दिया  गया
 ।

 हमारी  सूचना  के  अनुसार  दक्षिण  ae  पुलिस  ने  इस

 ar  के  लिए  पुलिस  के  कुत्तों  का
 उपयोग  किया  लेकिन  यह  मालूम  नहीं  है  कि  दक्षिण  भ्रफ्रीकी

 पुलिस  ने
 उस

 सड़क  को  रोक  दिया
 था

 या  नहीं
 ।

 at  क्षेत्र  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  दक्षिण  श्रमिक  के  शासन  ने  पेज  व्यू  को  ह्वास

 एरियाਂ  घोषित  किया  था  कौर  भारतीय  मूल  के  उन  व्यापारियों  को  area  दिया  था

 जिनके  पास  बहुत  लंबे  ग  से  रिहायश  एवं  दुकानें  कि  वे  इलाका  खाली  कर  दें  कौर

 प्लाजाਂ  चले  जाएं  जो  कि  भारतीय  मूल  के  व्यापारियों  के  लिए  खास  तौर पर
 ज

 बनाया  गया  नया  दुकानों  का  केन्द्र  |  कालेज  खाली  करके  जाने  की  अंतिम  तारीख  30

 जून  1976  उन्हें  बताई  गई  थी  ।  लोगों
 के

 विरोध
 के  परिणामस्वरूप यह  तारीख  बढ़ा  कर

 जनवरी

 1977 कर  दी  गई  है

 भारत  सरकार  ने  दक्षिण  शारीरिक  के  जातीय  शासन  की  वर्गभेद  नीति  की  निरन्तर  निन्दा

 की  है  ।  संयुक्त  राष्ट्र  में  भारत  के
 स्थायी  प्रतिनिधि  ने

 सुरक्षा  परिषद  में  दक्षिण  श्रमिक  शासन

 की  दक्षिण  श्रफ़ीका  कौर  नामिबिया  में  की  गई  अवैधानिक  जातिगत  कार्रवाईयों  के

 लिए  27  जलाई  1976  को  की  थी  ।  दक्षिण  अफ्रीका  में  aide  नीति  के  जो  शिकार

 हाल  में  हुए  उनके  लिए  सरकार  संयुक्त  राष्ट्र  निधि  तथा  अन्य  प्रत्तर्राष्ट्रीय  निधियों

 अंशदान दे  रही  है

 Shri  M.S.  Purty :  Sir,  itis  a  matter  of  p:
 ‘stige

 for  India.  Iwantto  know  whether  the  South
 ec  on  ह  ndian  traders  to  evict  them  from द्  ८  WL  to  CVI  ill African  Government  have  set-do.  gs  on  the  if  the  Country  or

 simply  43  oppose  India  What  is  the  reaction  of  the  Indian  Government  in  this  regard  ?
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 थ्री  बिपनपाल  दास  :  मुझे  पता  नहीं  कि  उनका  उद्देश्य  क्या  है  ।  लेकिन  तथ्य  यह  हैकि

 वे  रंगभेद की  नीति  के  कारण  ऐसा  कर  रहे  हैं  हम  उसका  जोरदार
 विरोध  करते हैं  ।

 Shri  Remavtar  Shastri  :  Sir,  although  the  Government  of  India  is  strongly  protesting  against
 Will  Government  take  any  strong  action their  policy  yet  the  eviction  of  Indian  traders  continues.

 to  safeguard  their  interest  or  they  will  be  allowed  to  suffer  all  this  ?

 efi  बिपन पाल  दास  :  मैंने  यह  नहीं  कहा कि  मामला  समाप्त  हो  गया  समस्या  बनी

 हुई  है  कौर  तब  तक  बरनी  रहेंगी  जेब  तक  अल्प  संख्यक
 जातिवादी  शासन  बना  रहेगा  ।  समस्या  का

 समाधान  तभी  होगा  जब  श्रत्पसंख्यक  जातिवादी  शासन  को  समाप्त  किया  जाए  जिसके  लिए

 लोग  संघर्ष  कर  रहे  हैं  सनौर  हम  उनकी  सहायता  कर  रहे  हैं  शरीर  सम्भव  तरीके  से
 उनका

 समर्थन  कर  हैं  ।

 ढाका  को  भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल

 48.  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त
 भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल  हाल  ही  में  ढाका

 गया  था

 क्या  ढाका  में  दोनों  प्रतिनिधि  मण्डलों  के  बीच  हुई  बात-चीत  के  दौरान  गंगा  जल

 की  समस्या  पर  विस्तार  से  चर्चा  हुई  थी  ;  कौर

 यदि  तो  उक्त  दौरे  का  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 विदेश  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  बिपन पाल  ata):  जी  विदेश  मंत्रालय

 में  नीति  नियोजन  समिति  के  श्री  जी०  पार्थसारथी  के  नेतृत्व  में  एक  प्रतिनिधि  मण्डल ने

 18 से  22  जून  1976  तक  ढाका की  यात्रा  की  थी ।

 श्र  दोनो  पक्षों  की  कौर  से  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  पर  व्यापक  बातचीत

 जिसमें कमी  के  मौसम  में  गंगा  के  जल  के  बंटवारे  का  प्रश्न  भी  शामिल  था  जिस  पर  अधिक

 समय  लगा  ।  बातचीत  से  उपयोगी  विचार-विनिमय  gar  wile  दोनों  पक्ष  अपनी-प्रगति  सरकारों

 को  उसकी  पोट
 भेजने  को  सहमत  हुए  ।  इस  पर

 भी  सहमति  हुई कि  दोनों  सरकारें  इस  पर  तथा

 ग्रन्थ  मसलों  पर  एक  दूसरे  के  साथ  संपर्क  करेगी  |

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  Sir,  what  will  be  the  bilateral  relations  between  the  two  countries  ?
 Several  delegations  were  exchanged  and  an  agreement  was  reached  with  the  former  government  of
 Bergladesh  in  regard  to  waters  of  the  Ganga.  Then  why  the  matter  again  arose  ?  The  hon.
 Minister  should  clarify  the  position.

 शी  बिपन पाल  दास :  यह  सच  है  कि  जब  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  1974  में  बंगलादेश  का

 दौरा  किया  हमारे  प्रधान  मंत्री  कौर  स्वर्गीय  मुजीबुरंहमान  ने  एक  संयुक्त  घोषणा  पर  हस्ताक्षर

 किए  थे  जिसके  द्वारा  यह  समझौता  किया  गया  था  कि  इस  समस्या  का  समाधान  दोनों  के  बीच

 परस्पर  बातचीत  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  ।  1975  में  हमने  1975  में  समझौते पर  हस्ताक्षर

 किए  जिसके  परिणामस्वरूप  हमने  फीडर  नहरों  म  कुछ  पानी  छोड़ने  का  निर्णय  किया  था  ।  area

 की  बात  है
 कि  उन्होंने यह  प्रश्न  उठाया है

 ।  दोनों  प्रधान  मंत्रियों  की  संयुक्त  घोषणा  में  यह
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 स्वीकार  किया  गया  था  कि  ag  समस्या  केवल  कमी  वाले  मौसम  से  सम्बन्धित  है  ।  wa  वे

 कह  रह ेहें  कि  यह  सारे  साल  के  लिए  है  ।  यह  बड़े  झ्राश्चर्य  की  बात है  ।  हम  अपनी  सामान्य
 नीति  के  अनुसार  शान्तिपूर्ण  ate  वापसी  बातचीत  के  माध्यम  से  इस  समस्या  का  समाधान  ढंढने

 का  प्रयास कर  रहा

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  The  Indians  living  in  Bangladesh  are  being  driven  away  from  there
 What The  hon.  Minister  has  not  replied  as  to  what  they  are  doing  through  bilateral  relations

 action  is  being  taken  by  Government  about  the  Bengali  people  living  in  Bangladesh  ?

 श्री  बिपिन पाल  दास  :  हमारे  पास  ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं  कि  वहां  से  भारतीयों  को

 निकाला जा  रहा  है  ॥

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  appears  that  the  Government  of  India  has  become  helpless  Indians
 are  being  driven  away  from  England  and  the  Indians  living  in  Africa  are  also  being  driven  away
 from  there.  So  faras  Bangladesh  is  concerned,  an  agreement  was  reached  with  herin  regard  to

 Ganga  waters  but  this  matter  is  again  being  raised.  Does  it  mean  that  Govt.  of  India  is  still

 feeling  helpless  even  after  27  years  of  independence  ?  We  have  been  driven  away  from  every
 part  of  the  world.  What  action  is  being  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 बिपन पाल  ata:  हमें  इस  मामले  में  विचार  व्यक्त  करने  में  सावधानी  बरतनी

 चाहिए  ।  ऐसी  समस्याएं  होने  पर  हमें  सम्बन्धित  सरकारों  से  उन  पर  बातचीत  करनी  होती

 ax  उसका  शान्तिपूर्ण  हल  निकालने  का  प्रयास  करना  है  ।

 श्री  ब्रिटिश  चौधरी  :  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  दिन  पूर्वे  ही  हमारी  सरकार  को  बंगलादेश  की

 सरकार से  गंगा  के  पानी  सम्बन्धी  समस्या  के  बारे  में  कोई  पत्र  प्राप्त  हम्ना  है
 ?

 यदि  तो

 क्या  मंत्री  उस  पत्न  के  बारे  मं  कुछ  बताएंगे
 ?

 इसके  के  समाचारपत्रों  में  यह  खबर

 है  कि  हमारे  विदेश  मंत्री  दौर  बंगलादेश  के  विदेश  मंत्री  कोलम्बो  में  मिले  मैँ  जानना  चाहता

 हुं  कि  क्या  गंगा  के  पानी  सम्बन्धी  समस्या  पर  वहां  चर्चा  की  जाने  की  कोई  सम्भावना  है
 ?

 श्री  बिपन पाल  दास  :  वहां  पर  गंगा  के  पानी  सम्बन्धी  समस्या  पर  वहां  चर्चा  नहीं

 करनी  ऐसा  द्विपक्षीय  आधार  पर  वार्ता के  माध्यम  से  किया  जाना  चाहिए  |  मुझे  पता

 नहीं  किसी  चह्वाण  ने  गत  रात  किस  बात  पर  चर्चा  की  ॥

 जहां  तक  पहले  प्रश्न  का  सम्बन्ध  एक  पत्न  प्राप्त  हया  है
 ।  यह  हमारे उस  पत्न  के  उत्तर

 में  है  जिसके  द्वारा  हमने  बातचीत  को  जारी  रखने  के  लिए  बंगलादेश  के  शिष्टमंडल  को  दिल्‍ली

 आने  का  निमंत्रण  दिया  था  |

 श्री  ब्रिटिश  चौधरी  :  क्या  वे  ard  को  तैयार  है
 ?

 थ्रो  विधिनपाल  दास  में  इस  पत्न का  ब्यौरा  नहीं  बता  सकता  |

 श्री  क्षण  चन्द्र  हाज़िर  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  हमारा  शिष्टमंडल  कब  ढाका  गया  AT

 क्या  उसने  बंगलादेश  सरकार  के  समक्ष  यह  मांग  रखी  थी  कलकता  पत्तन  को  जहाज  रानी

 के  लिए  कमी  वाले समय  में  40,000  000 afar Tat पानी
 AY WaT rrcor crotr =

 र  यदि  तो  उस

 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  उनसे  क्या  उत्तर  प्रात्त  हुआ  है
 ?
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 eee  ee  अमन

 शक )  मौखिक  उत्तर
 i  नए

 ait  विपिन पाल  दास  :

 ऐसा  पहले

 tt  कई  बार  किया  जा चुका  है  झर  हमारे  लिए  मुख्य

 आत  कलकत्ता  पत्तन  को  बचाना  है  ,  परन्तु  वार्ता  का  ब्यौरा  बताने  में  मैं  असमर्थ  हूं
 ।

 श्री  इन्द्रजीत गप्त  :  जहां  बंगलादेश  के  साथ  ara  बचाने  के  लिए  हमारी

 सरकार
 की  घोषित  नीति  प्रशंसनीय  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  श्री  पार्थसारथी के  नेतृत्व

 में  गए  शिष्टमंडल  ने  बंगलादेश  में  सभी  जन  प्रचार  सरकारी  साधनों  ब्रिगेडियर

 जनरल  जिन्होंने  इतना  बोल  में  हाल  के  यान-इस्लामिक  सम्मेलन में  भारत-विरोधी

 भाषण  दिया  द्वारा  किया  जा  रहे  भारत-विरोधी  प्रचार  का  प्रश्  उठाया  था  प्रौढ़  क्या  सम्बन्ध

 सुधारने के  लिए  बंगलादेश  की  सरकार  यह  प्रयास  करेगी  कि  इस  प्रकार  निराधार  भारत-विरोधी

 अचार  बन्द  किया  जाए
 ?

 यदि  इन  बातों  पर  चर्चा  हुई  है  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 श्री  बिपन पाल  दास  हमारे  द्वारा  उठाया  गया  यह  अ्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  प्रश्न  था  ।  उनका

 कहना  है
 कि

 ने  यथासम्भव  कार्यवाही  परन्तु  हम  मामले को  उठाएंगे उनके  आश्वासन

 के  बाद  भी  ऐसा  हो  रहा  है  ।  हम  हमेशा  उनके  साथ  यह  मामला  उठाते  हैं  ।  हमें  भ्रत्यन्त  खेद

 है  कि  उनके  भ्राश्वासन  के  बावजूद  भी  यह  समाप्त  नहीं  gar  है  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मंशी  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  पाथे सारथी  शिष्टमंडल  के  दौरे

 के  दौरान  हमारे  दल  के  विभिन्न  अ्रधिकारियों  शौर  बंगलादेश  सरकार  के  अधिकारियों  के  बीच

 वार्ता  हुई
 थी

 या  बंगलादेश  के  नौसेना  अध्यक्ष  श्र  बाद  में  श्री  सईम  कौर  श्री  जियाउरहेंमान

 के  साथ  बातचीत  हुई  थी  ?
 मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  हाल  की

 चीत  में  बंगलादेश  के  अधिकारियों  ने  बताया  कि  शेख  मृजीबरंहमान  कौर  हमारे  प्रधान  मंत्री  श्रीमती

 इन्दिरा  गान्धी  के  बीच हुए  समझौते की  कुछ  बातें  wa  लागू  नहीं  की  जा  सकतीं  कौर  उन्होंने

 उन्हें  निलम्बित  रखा  है
 ?

 श्री  बिपन पाल  दास  :  हम  अपनी  शिष्टमंडल  भ्र  शिष्टमंडल  के  नेता  को  नियुक्त

 करते  वे  ara  शिष्टमंडल  शहरों  उसका  नेता  नियुक्त  करते हैं  कौर  दोनों  शिष्टमंडल  मामलों

 पर  चर्चा  जहां  तक  दूसरे  प्रश्न  का  सम्बन्ध  मैं  यह  प्रकट  नहीं  करना  चाहता  |

 विश्व  बक  द्वारा  दूरसंचार  उद्योग  के  लिए  ऋण  सजर  किया  जाना

 49.  श्री  हरी  सिंह  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  विश्व  बैंक  ने  हाल  ही  में  दूरसंचार  उद्योग  के
 लिए  कई  करोड़  डालर  का

 ऋण  मंजूर  किया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  ;  कौर

 इस  धन  के  उपयोग  की  क्या  योजना

 संचार  संतरी  शंकर  दयाल  श्र  विश्व  बैंक  छठी

 दूरसंचार  परियोजना  के  जोकि  दूरसंचार  की  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  का  एक  रंग  है

 8  करोड़  डालर  का  ऋण  देने  लिए  सहमत  हो  गया  है  ।  इसमें  से  5.  5  करोड़

 डालर  की  रकम  इंडियन  टेलीफोन  हिन्दुस्तान  केवल  कौर  टेली

 fred  लिमिटेड  जैसे  सार्वजनिक  संस्थानों  att  डाक-तार  दूरसंचार  अनुसंधान  केन्द्रों
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 डाकतार  प्रशिक्षण

 a

 के  लिए  करवा  माल  और  सहायक
 erg  आत

 करे

 के

 लिए  है 2
 करोड़  डालर  की  माल  मंगाने  के  लिए  है  ।

 इस  ऋण  का  उपयोग  योजना  aah  द्वारा  स्वीकृत  दूरसंचार  योजना  के  अनुसार  देश  में

 दूरसंचार-सुविधाओओं  के  विकास  के  लिए  किया  जाएगा  ।

 Shri  Hari  Singh  :  I  want  to  know  the  amount  actually  required  to  complete  this  6th  Tele
 comniunications  Project  and  what  is  the  difference  between  the  funds  available  with  you  and  the
 money  received  from  the  World  Bank  ?

 Dr.  Shankar  Dayal  Sharma  :  The  6th  Telecom.  Project  is  a  part  of  the  5th  Five  Year  Plan,
 In  order  to  meet  the  foreign  exchange  requirements  in  this  Plan  a  loan  of  $  80  millions  has  been
 received  out  of  which  $  55  millions  are  meant  for  procurement  of  raw  materials  and  25  millions
 are  for  procurement  of  finished  goods  We  will  manufacture  equipment  by  using  these  goods

 Shri  Hari  Singh  :  You  have  said  in  reply  to  part  (c)  of  my  question  that  this  money  will  help
 development  of  telecommunications  in  the  country  I  want  to  know  in  which  areas  the

 country  this  money  is  being  spent  area-wise

 Dr.  Shankar  Dayal  Sharma  :  The  list  showing  the  break-up  is  very  big  T  lay  this  on  the

 Table  of  the  House

 गांवों  के  लिए  टेलीफोन  सुविधाएं

 हैं  50.  श्री  राम  सहाय  पांडे  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  दूर  स्थित  गांवों  में  टेलीफोन  सुविधाएं  करने  की  की  कोई  योजना

 है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  रूप  रेखा  क्या  है
 ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  लंबी  दूरी के  पी०  सी०  ्रो ०

 खोलने  के  बारे  में  विभाग  की  जो  नीति  है  उसमें  उन  दूरवर्ती  बस्तियों  को  शामिल  किया  गया

 जहां  से  40  किलोमीटर  की  प्रिय  दुरी  में  कोई  टेलीफोन  एक्सचेंज  न  बशर्तें कि  वहां

 जो  श्रावस्ती  खर्चे  होगा  उसका  सामान्य  इलाकों  में  25  पिछड़े  इलाकों  म  15

 प्रतिशत  कौर  पहाड़ी  इलाकों  10  प्रतिशत  आमदनी  होनी  की  उम्मीद  हो  |

 श्री  राम  सहाय पांडे  :  दुरस्थ  गांवों  में  टेलीफोन  प्रदान  करने  की  योजना  को  लागू  करने

 का  विचार  बहुत  अच्छा  है  |  समचार  पत्तों  म॑  बताया  गया  है

 att  ग्रामीण  विकास  के  लिए  आधार  भूत  ढांचे  को  सदव  करने  के  उदेश्य  a  गांवों

 में  संभार  सेवाओं  में  सुधार  किया  जा  रहा  है  |

 दूर-संचार  विभाग  में  एक  रूराफोनਂ  का  आविष्कार  किया  है  जिसकी  धरातल  पर  कोई  तार  नहीं

 होगी  |  तब  उसके  लिए  करेंट  का  क्या  साधन  होगा
 ?

 क्या  माननीय मंत्नी  स्पष्ट  कि  वास्तव

 में  यह  te  ?

 Dr.  Shankar  Dayal  Sharma  :  Our  Research  Wing  has  developed  it  in  order  to  make  this

 service  available  in  rural  areas.  With  the  installation  of  two  equipments  upto  the  distance  of

 15  kms.  talks  can  be  held  between  two
 places.

 It  is  fitted  with  betteries  and  is  less  expensive

 It  is  still  in  trial  stage.
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 Shri  5.  M.  Banerjee  :  Will  the  Minister  give  us  an  assurance  that  there  will  be  no  arears  of
 telephone  charges  in  rural  areas  as  happens  in  urban  areas  even  when  no  call  is  made  ?

 Mr.  Speaker  :  He  says  that  whether  there  will  be  no  arears  as  happens  in  cities

 Dr.  Shankar  Dayal  Sharma  :  Very  few  telephone  calls  are  made  there

 Shri  Paripoornanand  Painuli:  I  want  to  know  whether  there  is  any  provision  to  improve  the
 existing  lines in  hill  and  rural  areas  as  telecommunication  services  there  are  very  unsatisfactory
 and  the  lines  are  out  of  order  ?

 Dr.  Shankar  Dayal  Sharma  :  It  is  true  that  there  is  some  defects  in  wires  due  to  certain
 natural  causes.  Wooden  poles  are  set  up  in  hill  and  rural  areas  in  order  to  curtail  expenditure
 Other  poles  also  fall  down  due  to  strong  wind  or  felling  of  trees  as.a  result  of  which  defects  are
 developed in  wires.  Sometimes  wires  are  stolen  at  far  off  places.  Our  efforts  are  to  provide
 more  and  more  facilities  in  rural  areas  We  try  to  remove  the  complaints  received  by  us

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  होता  है  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 केरल  के  तटबंधों  प्रदेशों में  रहने  बाले  लोगों  के  मानसिक  विकास  पर  परमाणु  विकिरण  का

 प्रभाव

 *
 17.  श्री  बरके  जाज  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  हाल  के  इन  समाचारों  की  दिलाया  गया  है  कि  परमाणु

 विकिरण  की  मंद  प्रक्रिया  का  केरल  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  के  मानसिक  विकास

 पर  प्रभाव  पड़  रहा  है  ;  ak

 यदि  तो  परमाणु  विकिरण  के  दुष्प्रभाव  से  लोगों  को  बचाने  के  लिए  क्या  उपाय
 जा

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  कर्ण  जी  हां  ।

 इस  बारे  में  सही  निष्कर्ष पर  पहुंचने  से  पहले  आगामी  अध्ययन  करने  की

 आवश्यकता  >  |

 बिहार  म॑  लोह  अयस्क  के  निक्षेप

 *51.  श्री  सरोज  कर्जो

 श्री  ज्ञानेश्वर  प्रसाद  यादव
 क्या  इस्पात और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 aa कि  :

 क्या  भारतीय  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  विभाग  ने  यह  रिपोर्ट  दी  है  कि  बिहार  के  मनोहरगढ़

 जिले  में  चिरिया  नामक  स्थान  पर  विश्व  का  सबसे  बड़ा  लौह  वयस्क  निक्षेप  है  ;

 यदि  तो  इसको  तेयार  विकिरण  कार्य  नमूनों  के  विश्लेषण शादी  का

 काम कब  तक  पुरा हो  जाएगा
 ?
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 इस्पात  और  खान  मंत्री  चन्द्रजीत  :  हाले  में  किए  गए  cel WAIT ATT  के  ग्रा घार

 पर  खनिज  समन् वेषण  निगम  एक्सप्लोरेशन  ने  अनुमान  लगाया  है  कि

 बिहार  के  सिंहभूम  जिले  में  चिरिया
 के  निक्षेपों  में  लगभग  19700

 लाख  टन  लौह  प्रयास

 हैं
 ।-

 arm  है  कि  इस  समय
 चल  रहा  क्षेत्र  म्रसुसक्थातन  कार्य  वर्ष

 1977  के  पन्त  तक

 पूरा  हो  जाएगा  |

 आपात  स्थिति  की  घोषणा  के  बाद  की  अवधि  म॑  बेकार  गए  श्री-दिन

 #50  नौ  पोंछेगा  रेड्डी
 श्री  भोगेन्द्र  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने

 की
 कपा  करेगी

 :

 ग्रा पात  स्थिति  की  घोषणा  के  बंदे  की  अवधि  में  सबसे  पहले  की  wafer  की

 तुलना  में  बहुत  ही  कम  श्रम-दिन  बेकार  गए  है  ;

 यदि  तो  वर्ष  1975 के  पूर्वाद्ध  में  प्राप़्त  स्थिति  की  घोषणा  के  बाद  1976:

 तक  की  अवधि  में  हड़ताल  तथा  तालाबन्दी  के  कारण  क्रमशः  कितने  कितने  safer  बेकार

 गए  ?

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  रेड्डी  )
 :  जी  हां  ।

 1975  की  पूर्वाद्ध  air  उत्तरार्ध  wale  तथा  1976  की  gate  अवधि

 से  1976  के  रान  हड़तालों  कौर  ताला बन्दियों  के  कारण  हानि  हुए  श्रम-दिनों

 संख्या  निम्नानुसार  थी

 I  te  a  EL  LS  TC  a  A  ANN  SERS

 gata
 हानि  हुए
 श्रम  दिन

 लाख  7) ~
 ae es  ee  eS  SS  AG  SS  ASAP  ae  ro

 19
 N ("ly  Lev  75  17.10

 1975  4,46

 1976  नक  5.31

 ee en  ह ्कि््प्फ्रि्राधापपितावववनवावण्यााा PS

 )--  ।

 कोचीन  पत्तन  पर  सुपर  टेंकर  आयल  मीनल

 श्री  सी०  एच०  मोहम्मद  कोया

 श्रीमती  भाग वी  नक  ||
 :

 क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि
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 क्या  सरकार
 ने  कोचीन  पत्तन  पर  सुपर  टैंकर  घायल

 के  निर्माण  के  सम्बन्ध

 में  प्रोजेक्ट  को  बहुत  पहले  मंजूरी  दे  वी
 कौर

 यदि  तो  निर्माण  कार्य  आरम्भ  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 नौवहन और  परिवहन  मंत्री  जी०  एस०  ढिल्लों )  :
 तर  मई  1973

 में  सरकार  ने  कोचीन  पत्तन  में  1970  में  पहले  एर्नाकुलम wea  के  बजाए

 बोलघाटी  में  सुपर  टैंकर  आइल  टर्मिनल  का  स्थान  स्वीकृत  किया
 i

 पत्तन  न्यास  द्वारा  तैयार

 की  गई  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  wa  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 राज्यों  में  सेरेब्रल  मलेरिया  की  घटनाएं

 54.  डा०  सरदीश  राय  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  निंयोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  मध्य  आंध्र

 पश्चिम  गुजरात  कौर  देश  के  भागों  में  व्यापक  रूप  से  सेरेना  मलेरिया  के  खतरे

 की  झ्रोर  दिलाया  गया  है  ;  att

 यदि
 तो  aaa  मलेरिया  की  रोक-थाम  के  लिए  क्या  कदम  उठाए गए

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  कर्ण  :  \  Cy} (a)

 मलेरिया  नियंत्रण  के  लिए  जो  कदम  उठाए गए  उनके  बारे  में  एक  विवरण सभा

 पटल  पर  दिया  गया है

 विवरण

 मलेरिया  नियंत्रण  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदम

 (1)  राज्यों  को  अनेक
 कीटनाशक  औषधियाँ  अधिक  मात्रा  में  सप्लाई  की  गई

 उन  एककों  को  वैकल्पिक  कीटनाशक  औषधियाँ
 भी

 दी  जा  रही  हैं  जहां  पर  वैक्टर

 डी०  डी०  टी०  सहन  करने  वाले  बन  गए  हैं  ।

 (2)  राष्ट्रीय  मलेरिया  नियन्त्रण  arta  के  अन्तर्गत  पर्याप्त  औषधियाँ  उपलब्ध  की

 गई  व्यापारिक  स्रोतों  के  माध्यम  से  भी  दवाइयां  दी  गई  जहां  यह  आशंका

 थी  कि  श्रौषधियां  स्वास्थ्य  कर्मचारियों  के  माध्यम  से  नहीं  वहां  पंचायतों
 तथा  स्कूलों  के  माध्यम  से  मलेरिया  निरोधी  दवाइयां  सप्लाई  की  जा  रही

 (3)  पी०  फाल्सीपेरम  किस्म  के  मच्छरों  में  afar  के  हजम  करने  की  शक्ति

 किस  सीमा  तक  at  गई  है  इस  बात  का  पता  लगाने  तथा  उन  पर  औषधियों

 का  क्या  प्रभाव  पड़ता  है  यह  जानने  के  लिए  औषधि  प्रतिरोध  शक्ति  के  बारे में

 अध्ययन किए  जा  रहें  इस
 स्थिति

 का  सामना  करने  के  लिए  सम्बन्धित  यूनिटों
 को  अपेक्षित  मात्रा  में  क्लिनिक  की  गोलियां/एम्पाउल्स दे  दिए  गए  हैं

 (4)  कार्य  संचालन  की  संशोधित  योजना  तैयार  कर  ली  गई  है  ।  वर्तमान  एककों  को

 पुनर्गठित  किया  जाएगा
 |
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 (5)  नगरों  में  मलेरिया  कार्यक्रम  के  लार्वा-निरोधी  कार्यों  को  तेज  कर  दिया

 गया  >

 (6)  क्षेत्र-कर्मचारियों  के  निरीक्षण  को  तेज  कर  दिया गया  है  ।

 इस्पात के  मलय

 *
 55.  श्री  एस०  क़यामत

 १
 :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने el  कृपा श्री  के ०  एस०  मधुकर  f

 क्या  कुछ  व्यापारिक  क्षेत्रों  ने  सरकार  से  देश  में  निमित  इस्पात  के  मूल्यों  में  वृद्धि

 करने  की  जोरदार  मांग  की  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
 ४.

 इस्पात  और  खान  मंत्री  चन्द्रजीत  :  श्रभिप्नाय
 उस

 वक्तव्य
 से

 है  जो  टाटा  wae  एण्ड  स्टील  कम्पनी  fo  के  अध्यक्ष  ने  वर्ष  1975-76  की  वार्षिक  रिपोर्ट

 करते  समय  दिया  था  ।

 इस  समय  सरकार  का  देशीय  इस्पात  के  मूल्य  बढ़ाने  का  कोई  विचार  नहीं

 far  के परिवार  नि  जल  के  बारे सें
 केन्द्रीय  विधान

 *  56.  श्री  आर०  एन०  वबन  }

 चोरों  राम  प्रकाश
 त  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  परिवार  नियोजन  के  लिए  एक  केन्द्रीय कानून  लाने
 पर

 विचार कर  रही  है  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  facia  किया  गया  है  ;

 क्या  वर्तमान  झ्र भि यान  में  सरकारी  कर्मचारियों  पर  अधिक  जोर  दिया  जाता  है  ;

 शौर

 तो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  यह  कार्य  किस  प्रकार  से  चलाया  जा  रहा है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  कर्ण  :  श्र  26

 1976  को  सभा  पटल  पर  रखे  गए  राष्ट्रीय  जन  संख्या  नीति  सम्बन्धी  वक्तव्य  में  जो  घोषणा

 की  गई  उसके  अनुसार  भारत  सरकार
 ने  निर्णय  लिया

 है
 कि  इस  प्रयोजन  के

 लिए

 कम  फिलहाल  कोई  केन्द्रीय  कानून न  बनाया  जाए  I

 अर
 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  नगरीय  ate  ग्रामीण दोनों  ही  क्षेत्रों  में  पुरे

 ज़ोर  से  चलाया  जा  रहा  है  जनसंख्या  के  सभी  वर्गों को  इसके  अन्तर्गत  लाया  जा  रहा
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 1976

 श्रीमती  सरकारी  कर्मचारियों  को  लघु  परिवार  के  आदर्श को  अपनाने  के  लिए  एक  मिसाल

 कायम  करनी  चाहिए  ।

 महिला  और  पुरष  नसबन्दी  ऑपरेशन

 क  357.0  श्रीमती  सावित्री  क्या  स्वास्थ्य  और  '  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गत  3  महीनों  मे  1975  के  3  महीनों  की  तुलना  में

 में  पुरूष  नसबन्दी  कौर  महिला  नसबन्दी  के  अधिक  झ्रापरेशन  किए  गए  हैं  ;

 यदि  तो  इस  अवधि  में  विभिन्न  राज्यों  में  ऐसे  कितने  आपरेशन  किए  गए

 इसके  लिए  विभिन्न  राज्यों  तथा  संघ  क्षेत्रों  में  औद्योगिक  सरकारी  तथा

 अद्ध-सरकारी  कर्मचारियों  तथा  जनसाधारण  को  क्या  पारिश्रमिक  तथा  छुट  दी  जा  रही  है  ;

 आर

 ०१
 केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  को  इस  संबंध  में  क्या  फ़र्श  दान  दे  रही

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  संतरी  कण  श्र  जी

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  61

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  तै

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल ्

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  पर  होने  वाला  सारा  व्यय  जिसमें  निर्धारित  स्केल

 के  अनुसार  नसबन्दी  आपरेशनों  के  लिए  दिया  जाने  वाला  धन  भी  शामिल  भारत  सरकार

 द्वारा  वहन  किया  जाता

 दिल्‍ली  के  अस्पतालों  में  अप्रयुक्त

 *
 58.  श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  कपा  स्वास्थ्य  ar दादा द  af  पर्व  र  नियोजन  मंत्री

 श्री  एस०  ए०  मुरूगनन्तम  J

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  दिल्‍ली  के  अस्पतालों  में  कई  वर्षों  से  प्रयुक्त  पड़े  हुए  है ं;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  शौर  इसके  कारण  क्या  हैं  ;  कौर

 क्या  सरकार
 ने

 प्रति  वर्ष  गुर्दे  के  रोग  से  मरने  वाले  रोगियों  की  संख्या  का

 अनुमानते  लगाया  है  क्योंकि  उनका  समय  पर  डायलाइजिस  नहीं  किया  जाता ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  कण  सिह  )
 :  श्र  एक

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया
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 डायलॉग  जर
 के  ae WarTa  में  हमारे  किसी  भी  अस्पताल  में  किसी  रोगी  के  मरने

 के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है  ।  डांयलाइजर  के  न  होने  पर  रोगियों  का  इलाज

 टोनी  डायलाइजिस  से  किया  जाता  है  ate  यह  प्रणाली  बहुत  वर्षों  से  अपनाई  जा

 है  तथा  यह  पर्याप्त  रूप  से  संतोषजनक  है  ।

 विवरण

 दिल्‍ली  के  अस्पतालों  में  उपलब्ध  डायलाइजरों  की  वर्तमान  स्थिति  इस  प्रकार  है  :--

 (1)  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  --4  सभी  कार्य  करने  की  हालत  में

 हैं  ।

 (2)  सफदरजंग  --1  एकक  कार्य  करने  की  हालत  में

 3  एकक  कार्य  करने  की  हालत  में  नहीं

 (3)  fafenea  अस्पताल  एकक  कार्य  करते  की  हालत  में  नहीं

 एक  नए  एकक  के  लिए  आदेश

 जा  रहा

 (4)  इरविन  अस्पताल  एकक  कार्य  नहीं  कर  रहा  है  दौर

 एक  एकक  की  स्थापना  की  जा  रही

 (5)  हिन्दु  राव  अस्पताल  एकक  की  स्थापना  की  जा  चुकी

 इस  मशीन  को  चलाने  के  लिए

 कर्मचारियों  को  अखिल  भारतीय

 विज्ञान  संस्थान  में  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा

 सफदरजंग  श्र  विलिंग्डन  अस्पतालों  के  4  एककों  जो  काम  ही  नहीं  कर  रहें

 8  से  10  वर्ष  पहले  खरीदा  गया  था ।  स्थानीय  रूप  से  इनकी  सर्विसिंग  की  व्यवस्था  न

 होने  कौर  फालतू  पुरखों  इरादी  के  उपलब्ध  न  होने  जैसे  विभिन्न  कारणों  से  इन  एककों  ने

 काम  करना  बंद
 कर

 दिया

 हेमा-डायलाइजिस  की  प्रणाली  में  हाल  ही  में  सुधार  किया  गया  जबकि  पुरानी

 मशीन  के  मामले  में  रकत  दाताओं  सहित  प्रोमिला  की  जरूरत  होती  है  जिसके  फलस्वरूप

 संक्रमण  wit  क्रास  प्रतिक्रिया  होने  की  संभावना  बनी  रहती  है  कौर  एक  डायलाइजिस  में

 लगभग  10  घंटे  लगते  नई  मशीनों  को  किसी  प्राइमिंग  की  जरूरत  नहीं  होती  है  are

 इसमें  लगभग  केवल  5  Fe  लगते

 इन  अस्पतालों  को  नई  मशीन  देने  के  लिए  कदम  उठाए  जाएँगे  |

 गुजरात  में  सबे-ऋतु  पत्तनों  का  विकास

 toe  प *  59.  श्री
 अ

 क  क  कै  श  ०  पटेल

 शी  एन०  आर०  बे कारिया  ||

 :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि :
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 आगामी  पांच  वर्षों  में  गुजरात  राज्य  में  कितनी  सर्वे-ऋतु  पत्तनों  का  विकास

 किया  जाना

 क्या  इस
 संबंध

 में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  कौर

 इस  दिशा  में  कार्य  संभवतः  कब  शुरू  कर  दिया  जायेगा ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  जी०  एस०  fast):  छोटे  पत्तनों

 के  विकास  का  उत्तरदायित्व  संबंधित  राज्य  सरकार  का  परन्तु  चुने  हुये  छोटे

 पत्तनों  के  विकास  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  ऋण  सहायता  प्रायोजित  योजनाओंਂ

 के  श्रन्तगंत  राज्य  सरकारों  को  दी  जाती  इस  प्रयोजन  के  लिये  गुजरात  का  चुना  गया

 छोटा  पत्तन  पोरबन्दर

 समय  केन्द्रीय  सहायता  से  गुजरात  में  किसी  wea  छोटे  पत्तन  का  विकास  का  विचार

 नहीं  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  है  ।

 इस्पात  के  उत्पादन  का  लक्ष्य

 60.  stadt  कृष्णन  :  पाया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  इस्पात  के  वार्षिक  उत्पादन  का  लक्ष्य  बढ़ाने  का  निश्चय  fear

 कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  रूपरेखा
 कया

 इस्पात  और  खान  मंत्री  चन्द्रजीत  :  शर  aw  1976-77

 के  लिए  सभी  सर्वतोमुखी  इस्पात  कार प्रा नों  के  इस्पात  पिण्ड  कौर  विक्रेय  इस्पात  का  उत्पादन

 लक्ष्य  82.05  लाख  टन  कौर  64.65  लाख  टन  निश्चित  किया  गया  1975-

 76  की  तुलना  में  इस्पात  पिण्ड  का  लक्ष्य  13  प्रतिशत  तथा  विक्रेय  इस्पात  का  लक्ष्य  12

 प्रतिशत  अधिक  विक्रेय  इस्पात  के  उत्पादन  में  क्षमता  का  उपयोग  85.  प्रतिशत  होगा  ।

 इस्पात  कारखानों  के  मुख्य  प्रबन्धकों  से  कहा  गया  है  कि  वे  न  केवल  इन  लक्ष्यों  को  प्राप्त

 करें  बल्कि  इनसे  भी  अधिक  उत्पादन  करने  के  लिए  सभी  संभव  प्रयत्न  करें  ।

 PERSONS  REGISTERED  AND  JOBS  PROVIDED  DurING  1975-76

 294.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  the  unemployed  persons  who  got  their  names  registered  in  the  Employ-
 ment  Exchanges  during  1975-76  ;  and

 (b)  the  number  out  of  them  who  have  got  employment  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma)  :  (a)  and  (b)  Number
 of  persons  (all  of  whom  are  not  necessarily  unemployed)  registered  with  the  employment  exchanges
 and  the  number  placed  in  employment  through  them  during  the  period  1975-76  was  as  under:

 Number  registered  .  55  ञ्  lakhs

 Number  placed  in  employment  नके  e  .  4:34  lakhs*

 *This  figure  includes  persons  registered  earlier  also.
 terad  t

 Separate  information  about  the  persons.
 Tic  nat  ava placed  in  employment  out  of  those  regi  red  during  the  period  1975-  र  1  me  a  ilable.
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 गुजरात  म  श्रमिकों  को  न्यूनतम  सारी  का  भुगतान

 295.  श्री  प्रसश्नभाई  सहता  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्

 क्या  गजरात  राज्य  ही  एक  मात्र  ऐसा  राज्य  है  जिसमें  कृषि  श्रमिकों  को  न्यूनतम

 मजूरी  का  भुगतान  नहीं  किया  जा  रहा  है

 क्या  गुजरात  के  किसान  कभी  भी  निकटवर्ती  राज्यों  से  सस्ती  दरों  पर  श्रमिक

 बुला  रह  कौर

 यदि  तो  श्रमिकों  के  बुलाने  पर  रोक  लगाने  तथा  कृषि  श्रमिकों  तथा  अन्य

 श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजूरी  देने  के  बारे  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 राज्य  सरकार  ने  निम्न  प्रकार श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  :
 सुचित  किया  है  :--

 गुजरात  में  लगभग  सभी  कृषि  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजबूरियां  दी  जा  रही

 बाहर  के  श्रमिकों  के  राज्य  के  प्रकार  at  पर  कोई  रोक  नहीं  परन्तु  यह

 है  कि  कृषि  श्रमिकों  चाहें  वे  राज्य के  या  राज्य  से  बाहर  अधिसूचित

 न्यूनतम  मजबूरियों  से  कम  मजदरियां  न  दी  जाएं  ।

 राज्य  सरकार  की  प्रेरणा  पर  किसानों  कौर  कृषि  श्रमिकों  में  यह  समझौता  हुमा

 है  कि
 नियोजन  में  स्थानीय  श्रमिकों  को  तरजीह  दी  जाए  कौर  बाहर  के  श्रमिक  केवल  तभी

 लिए  जाएं  जब  स्थानीय  श्रमिकों  की  कमी  महसूस  की  इस  समझौते  के  कार्यान्वयन

 ौर  साथ  ही  न्यूनतम  मज दरियों  के  भुगतान  की  भी  निगरानी  करने  के  लिए  न्रिपक्षीय  तालुका

 स्तर  समितियां  गठित  की  जा  रही

 ब्रिटन  और  दक्षिण  अफ्रीका  a  जाति  भेद

 296.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  asm  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने  ब्रिटेन  में  जाति  भेद  के  विरुद्ध  शौर  हाल  ही  में  दक्षिण  अफ्रीका

 में  भारतीय  ae  wa  अ्रश्वेत  व्यक्तियों  का  दमन  करने  के  विरुद्ध  भी  विश्व  मत  ama

 करने  के  बारे  में  प्रयास  किये  हैं  ;  कौर

 )  यदि  तो  इस  संबंध  में  विदेश  मंत्रालय  की  '  गतिविधियों  का  संक्षिप्त  ब्यौरा

 कया

 विदेश  मंत्रालय  से  उप  मंत्री  बिपन पाल  शौर  ब्रिटन  में

 जातीय  तनाव  की  हाल  की  घटनाश्रों  के  बारे  में  भारत  सरकार  ब्रिटिश  सरकार के  साथ

 निरन्तर  संपक  बनाए  रही  ब्रिटेन  स्थित  हमारा  हाई  कमीशन  इस

 मामले

 में  बंगलादेश तथा  पाकिस्तान  के  लंदन-स्थित  मिशनों  के  साथ  सके  बनाए  रहा  है  ताकि  इस  मामले में

 उनके  दृष्टिकोण में  तालमेल  बैठाया जा  सके
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 fata  की  सरकार  ने  जातीय  समानता  की  नीति  के  प्रति  अपनी  फिर

 दोहराई  संशोधित  जातीय  संबंध  बिल  जो  आजकल  ब्रिटिश  संसद
 के

 विचाराधीन

 जाति-भेद  के  विरुद्ध  कठोरता  उपायों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 दक्षिण  भ्र फ़ीका  की  हाल  की  घटनाएं  न  तो  नयी  हैं  कौर  न  भ्र प्रत्याशित  ही ।
 अल्पसंख्यक

 जातिवादी  सरकार  द्वारा  अ्रश्वेत  लोंगों  का  शोषण  करना  और  उनके  प्रति  जातीय  भेदभाव

 बरतना  दक्षिण  भ्र फ़ीका  की  जातीय  प्रवासन  की  गुणित  नीति  का  एक  अभिन्न  तत्व  है  ।

 भारत  सरकार  ने  संयुक्त  राष्ट्र  में  शर  अन्यत्र  भी  दक्षिण  अफ्रीका  की  इस  जातीय

 पृथग्वासन  की  नीति  के  विरुद्ध  कई  बार  आवाज  उठाई  भारत  एशिया  के  लिए  श्रमिक

 राष्ट्रीय  कांग्रेस  के  नई  दिल्‍ली  स्थित  क्षेत्रीय  कार्यालय  को  नैतिक  तथा  झा धिक  सेन  दे  रहा

 भारत  सरकार  जातीय  पृथग्वासन  के  शिकार  लोगों  की  सहायता  के  लिए  तथा

 पृथग्वासन  की  नीति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र
 के  विभिन्न  कोषों  में  ग्रामीण

 ara  भी  कर  रही

 बन्धक  श्रमिक

 297.  थ्रो  सोमनाथ  चटर्जी

 श्री  व्यालार  रवि  }
 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जब  तक  कितने  बन्धक  श्रमिकों  का  पता  लगा  है  उनकी  राज्यवार  संख्या  कितनी

 राज्यवार  कितने  बन्धक  श्रमिकों  को  लाभप्रद  वैकल्पिक  रोजगार  दिया  गया
 s

 क्या  यह  कहा  गया  है  कि  वैकल्पिक  रोजगार  के  अभाव  में  बहुत  से  मुक्त  हुए

 बन्धक  श्रमिक  अपने  पुराने  मालिकों  के  पास  चले  गये  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 अम
 में

 उप  मंत्री  बालगोविन्द  :  aa  तक  शिनाख्त  किए

 गए  बन्धक  श्रमिकों  की  उपलब्ध  संख्या | iw

 सान्द्र
 प्रदेश  826

 बिहार  581

 कर्नाटक
 33,584

 मध्य  प्रदेश  243

 उडीसा  208.

 राजस्थान
 4,974

 तामिल  नाडु  किए  गए  6000  नियाज़  में  2,416

 उत्तर  प्रदेश  31,000

 राज्यवार  उपलब्ध
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 Cote  ee  ee  ee

 आध्र  बन्धक  afin  को  —— —  गांव  =  सबकों  के  रूप ः

 लाभदायक  रोजगार  दिया  गया  और  23  को  भूमि  दौर  गह-स्थल  दिए  ai  शेष  स्वतंत्र

 किए  गए  बन्धक  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  कलक्टर  प्रभावी  कार्रवाईयां  कर  रहे  ह्

 बिहार--बन्धक  श्रमिकों  के  581  परिवारों  के  लिए  19  एकड़  भूमि  को  सुधार  कर

 उन्हें  दिया  गया  प्रौढ़  उन्हें  36,114  रुपये की  उधार  राहत  प्राप्त  हुई  376  स्वतंत्र  किए

 गए  बन्धक  श्रमिक  परिवारों  के  साथ  376.65  एकड़  गेर  माजा रूश  भूमि  का  निपटारा

 हो  गया  ।

 को  क्षेत्रीय  विपणन  सहकारी  समितियों  में  नियोजित  किया  गया

 स्थापित  किए  गए  1394  बन्धक  श्रमिकों  को  6703  बीघे  11  बिस्वा

 कृषि  ufa  आबंटित  की  गई  है  कौर  13  व्यक्तियों  को  राजस्थान  नहर  पर  रोजगार  दिया

 पया  ar  स्टेट  बैंक  श्राफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर  ate  बड़ौदा  बैंक  द्वारा  28  व्यक्तियों को

 32,400  रुपये  का  ऋण  दिया  गया

 179  परिवारों  को तमिल  परिवारों  को  कृषि  योग्य  भूमि  दी

 काश्तकारी  सहायता  दी  स्टेट  बैंक  श्राफ  इंडिया  ने  कोएम्बाटोर  जिले  में  250

 कराये
 qe  बन्धक  श्रमिकों  को  उत्पादक  उद्यमों  के  लिए

 5
 लाख  रुपये  मंजूर  किए

 |  स्वतंत्र

 गए  श्रमिकों  ar  पुनर्वास  कराने  के  लिए  साउथ  श्रार्कोटी  जिले  हेतु  एक  लाख  रुपये की
 मंजरी

 ay गई

 उत्तर  प्रदेश--देहरादून  जिले  के  स्वतंत्र  किए  गए  2498  बन्धक  श्रमिकों  को  कृषि  के

 2485.  39  एकड़  भूमि  और  कृषि  सम्बन्धी  इम्पुट्स  खरीदने  के  लिए  1,31,430  रू०

 की  राशि  के  afra  ऋण  श्रावित  किए  गए  कौर  कृषि  पशु  पालन  के  प्रयोजनों
 के

 लिए

 सहकारी  कौर  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  1,06,200  की  राशि  के  भी  श्रमिकों  को  दिए

 गए ह  ।

 ग्रान्ट्स  तमिलनाडु  श्र  उत्तर  प्रदेश  से  प्राप्त

 हुई  उपलब्ध  सूचना
 के  श्रनुसार--इस  प्रकार  की

 शिकायतें/ग्नारोप
 राज्य  सरकारों  द्वारा  प्राप्त

 नहीं  किए  गए
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 मध्य  प्रदेश  के  लिए  एक  पाक  पारपत्र  कार्यालय  का  प्रस्ताव

 298  डा०  संकटा  प्रसाद
 र  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  लालजी  भाई  J

 क्या  श्रंतर्राष्ट्रीय  पार पत् नों  के  लिए  अनेक  ग्रा वेदन पत्र  क्षेत्रीय  पारपत्र

 लखनऊ  में  श्रर्निणित पड़े  ह

 ७  प्रदेश  '  की क्या  vi~wa*  inne  स्थित  क्षेत्रीय  पार पन्न  उत्तर  प्रदेश  भ्र  मध्य

 मांग  परी  करने  में  भ्र समर्थ  है
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 न

 क्या  मध्य  —  a  aga  अधिक  आवेदन  हैं  और  कार्य i  आधिक्य  के

 झाधार  पर  मध्य  प्रदेश  के  लिए  एक  प्रथम  क्षत्रीय  कार्यालय  की  आवश्यकता है  ;  ौर

 ?
 क्या  सरकार  का  मध्य  प्रदेश  के  लिए  एक  पाक  कार्यालय  खोलने  का  विचार

 विदेश  मंत्रालय  से  उप-मंत्री  बिपन पाल  नय  पार पन्नों  के  लिए

 झावेदनों की  संख्या  में  तेजी  से  तथा  यकायक  वद्ध  हो  जाने  की  वजह  से  बकाया  मामलों  की

 सख्या बढ़  गई

 नहीं  ।  सरकार  क्षेत्रीय  पारपत्र  लखनऊ  को  प्रौढ़  मजबूत

 अवश्य  कर  रही  है  जिससे  कि  बढ़ती  हुई  मांग  को  शीघ्रता  के  साथ  पूर्ण  किया
 जा  सके  ।

 ate  मध्य  प्रदेश  से  भराने  वाले  काम  की  मात्रा  फिलहाल  इतनी  नहीं  जो

 वहां  way  से  एक  कार्यालय  खोलने  का  औचित्य  सिद्ध  करती  ai

 देश  म  क्षेत्रीय  दूर-संचार  केन्द्र

 299.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  FT  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  कहां-कहां  पर  क्षेत्रीय  दूर-संचार  प्रशिक्षण  केन्द्र

 उनकी  संख्या  श्र  नाम  क्या  हैं  और  उनमें  से  प्रत्येक  में  कौन  से  मुख्य  पाठ्यक्रम  लिए  जा

 रह

 क्या  देश  में  दुर-संचार  जाल  के  तीव्र  विस्तार  की  दृष्टि  से  नये  क्षेत्रीय  दूर-संचार

 प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  कौर

 यदि  तो  नये  प्रशिक्षण  केन्द्र  कब  तक  खोले  जायेंगे  कौर  उनके  प्रस्तावित  स्थल

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  देश
 में  बंबई

 संचार  मद्रास मद्रास

 राजपुरा  भ्र  त्रिवेन्द्रम में  14  क्षेत्रीय  प्रशिक्षण  केन्द्र  हैं  ।  इन  प्रशिक्षण

 केन्द्रों  में  चलाये  जाने  वाले  मुख्य  पाठ्यक्रम  जूनियर  इंजीनियरों  के  लिये  |
 कुछ  प्रत्य

 क्रम  भी  चलाये  जाते  जो  में  दे  दिये  गये

 इस  क्षेत्रीय टूर  संचार  प्रशिक्षण  केन्द्रों में  प्रशिक्षित  किये  जाने  वाले  जूनियर

 नज़रों  शादी  के  लिये  वर्तमान  ah  प्रस्तावित  दोनों  ही  प्रशिक्षण  क्षमताएं  पांचवी  पंचवर्षीय

 योजना  और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  शरू की  श्रावश्यकताझ्ों को  प्रा  करने  के  लिये  पर्यापत

 इस  लिये  देश  में  भ्र ति रिक्त  दूर  संचार  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  ह

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
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 विवरण

 14  क्षेत्रीय  दूर  संचार  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  भौगोलिक  स्थिति  ate  प्रत्येक  दूर-संचार

 प्रशिक्षण  केन्द्र  में  चलाये  जाने  वाले  पाठ्यक्रमों के  प्रकार  प्रदर्शित  करने  वाला  विवरण  ca

 क्रम  दूर  संचार प्रशिक्षण केन्द्रों  की  चलाये  जाने  वाले  पाठ्यक्रमों  के  प्रकार

 संख्या
 भौगोलिक

 स्थिति
 =

 1  2  3

 1  जबलपुर  1.  सहायक  मंडल  तार  ,

 यातायात  सेवा  तार  यातायात  सेवा

 IH,  जूनियर  वायरलेस  आपरेटरों  कौर

 वायरलैस  टेक्निशियनों  शादी  के  लिये  प्रारंभिक

 प्रशिक्षण  ।

 मंडल  इंजीनियरों/सहायक  इंजीनियरों/जूनियर

 नियमों  के  लिये  स्विच  क्रास  बार

 माइक्रोवेव  को-एक्सियन  ट्रासिस्टर

 क्रास वार

 स्थानीय  एक्सचेंजों  में  रख-रखाव  की

 हिन्दुस्तान  टेली प्रिंटरों  के  जे०  ईश्वर

 वायरलेस  तकनीक  शादी  का  पुनश्चर्या  प्रशिक्षण ।

 3  मंडल  इंजीनियरों  और  उच्च  अधिकारियों  के  लिये

 क्रास बार  को-एचसीएल  तकनीक  माइक्रोवेव

 प्रणालियों  इरादी  के  अल्प  wafer  के  पाठ्यक्रम
 ।

 ब्रिवेन्द्रम  1 र  जूनियर  इंजीनियरों  शर  तार  सेवा ल्  ध

 के  लिये  प्रारंभिक  प्रशिक्षण ।

 2  सहायक  इंजीनियरों/जूनियर  इंजीनियरों/श्राटो  एक्सचेंज

 सहायकों  के  लिये  क्रासबार  स्विमिंग  का  पुनश्चर्या

 प्रशिक्षण  एस  डी  -श्री टी  ०  पुनश्चर्या  पाठ्यक्रम |

 कलकत्ता  जूनियर  इंजीनियरों  के  लिये  प्रारंभिक  प्रशिक्षण ।

 बंबई  सहायक  इंजीनियरों/जूतियर  इंजीनियरों/श्राटो

 एक्सचेंज  सहायकों  के  लिये  क्रास बार  |

 मद्रास  जिला )
 स्विमिंग  का  पुनश्चर्या  प्रशिक्षण ।

 बंगलूर  जूनियर  इंजीनियरों  के  लिये  प्रारंभिक  प्रशिक्षण
 ।

 ए-सी-एस-कार  तार  लगाने  का  प्रशिक्षण
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 क  दी  अ  अ  ह

 1  श

 7  मद्रास  सकील )
 1.  जूनियर  इंजीनियरों  के  लिये  प्रारंभिक  प्रशिक्षण ।

 2.  जूनियर  इंजीनियरों/टेक्नीशियनों  के  लिये  हिन्दुस्तान

 टेंलीप्रिटरों  के  रख-रखाव  का  पुनश्चर्या  प्रशिक्षण |

 नागपुर
 अहमदाबाद

 10  हैदराबाद

 11  1.  जूनियर  इंजीनियरों  के  लिये  प्रारंभिक  प्रशिक्षण
 12

 13

 14
 पुर

 es

 इस्पात  एककों  में  क्षमता  का  उपयोग

 300.  श्री  एस०  आर०  दामाणी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :--

 चालू  ay  की  प्रथम  तिमाही  में  विभिन्न  इस्पात  एककों  में  कितनी  क्षमता  का

 उपयोग  किया  गया
 ञ
 |  तथा  गत  वर्ष  की  इसी  maf  में  उपयोग  की  गई  क्षमता से  इसकी

 तुलनात्मक  स्थिति  क्या  ate

 चालू  वर्ष  के  लिए  एकक  बार  उत्पादन  के  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  हैं
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव
 :  नीचे  दी  गई

 तालिका  में  वर्ष  1976-77  की  प्रथम  तिमाही  में  तथा  गत  वर्ष  की  इसी  अवधि  में

 दुर्गापुर
 wie

 राउरकेला  तथा  डिस्को  कौर  इसको  के  सर्वतोमुखी  इस्पात  कारखानों  में  विक्रेय
 तै
 Q इस्पात  के  उत्पादन  A  क्षमता  का  उपयोग  दिखाया  गया

 1976-77  से  जून  की  1975-76  से  जून  की

 कारखाना  अवि  में  क्षमता  का  प्रतिशत

 उपयोग  |
 पर

 में

 क्षमता  का  प्रतिशत

 उपयोग
 ee  ee.

 94  2  77

 70  4  47

 राउरकेला  83  55

 डिस्को  91  89

 64  59

 ee  es  ey  es es  a  eg  es

 83  68
 —S

 बोकारो  इस्पात  कारखाने  में  17
 लाख  टन  चरण  की  कुछ  इकाइयां  कभी  चालू  की

 जानी  बाकी

 29
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 वर्ष  1976-77  के  लिए  विक्रेय  इस्पात  के  उत्पादन  का  कारखाना वार  लक्ष्य

 नीचे  दिया  गया  है  —

 काक य  क  A  EE  य  य  ०  SG  य  SG  य  क  अ  un

 कारखाना  1976-77 के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य
 ध क  य  —  ि  NE  ि  SSS  SOUS

 भिलाई  1830

 दुर्गापुर  825

 राउरकेला  1050

 डिस्को  1500

 इसको  540

 बोकारो  720

 6465

 साट  ee  a  ee  a  a  Peਂ  ee

 Low  WAGES  TO  LABOURERS  BY  CONTRACTORS  ON  WESTERN  RAILWAY

 301.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  refer  (0  the

 reply  given  to  Unstarred  Question  No.  3392  on  the  6th  May,  1976  and  state  :

 (a)  whether  the  information  has  since  been  collected;

 (b)  if  so,  the  features  thereof;  and

 (c)  if  not,  the  time  likely  to  be  taken  in  collecting  the  information?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma)  :  (a)  to(c)  Information

 sought  in  Lok  Sabha  Unstarred  Question  No.  3392  related  to  the  No.  of  companies
 contractors  etc.  who  take  contracts  for  unloading  goods  wagons  on  Western  Railway,  whether

 workers  under  these  contractors  were  being  paid  poor  wages  etc.  According  to  the  information

 made  available  by  the  Ministry  of  Railways  (Railway  Board),  31  parties  have  been  given  goods,

 parcel,  coal  etc.  handling  contracts  on  the  Western  Railway.  There  have  been  no  complaints  to
 the  Railways  by  the  labourers  employed  by  the  handling  contractors  regarding  low  or  less  wages
 etc.  by  the  contractors.  Necessary  provision  has  been  made  by  the  Railways  in  the  relevant

 handling  agreement  which  requires  that  the  provisions  of  the  Contract  Labour  (Regulation  and

 Abolition)  Act,  1970  are  to  be  complied  with  by  the  handling  contractors.

 कोंकण  यात्री  नौवहन  सेवा

 302.  सघोष  दंडवते  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  की  लाइन्सਂ  ने  कोंकण  यात्री  नौवहन  सेवा  को  बन्द

 करने  का  प्रस्ताव किया

 यदि  तो  क्या  महाराष्ट्र
 सरकार  ने  महाराष्ट्र  राज्य  परिवहन  विभाग  के

 माध्यम  से  उक्त  नौवहन  सेवा  को  चलाने  की  इच्छा  व्यक्त  की  ;  श्र
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 नाना

 क्या  महाराष्ट्र न
 न  यह  सुझाव  दिया  है  कि  नौवहन  सेवा  से  होने  वाली  हानि  का

 कुछ  अंश  गोवा  भी  वहन

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एस०

 नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 )  वह  वित्तीय  व्यवस्था  जिसके  श्रत्तगंत  सेवा  के  परिचालन  में  हुई  हानि  महाराष्ट्र
 झोर  गोशा  प्रशासन  वहन  करे  उनके  परामशं  से  विचाराधीन

 क्ले  खानों  के  श्रमिकों  के  लिए  न्यूनतम  मजूरी

 303.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाइप  श्रम  मंत्री  6  ATS,  1976  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  3400  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करा  कि

 क्या  कलेਂ  श्र  क्ले  की  तथा  एसी  ही  अन्य  खानों  म  कार्यरत

 श्रमिकों  at  न्यूनतम  मारी  के  सम्बन्ध  में  विचाराधीन  प्रारूप  प्रस्तावों  को  इस  बीच  श्रत्तिम

 रूप  दे  दिया  गया  है  ;  श्र

 यदि  तो  इस  बारे  में  ort  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 श्रम  मंत्रालय  उप  संधि  बालगोविन्द  वर्मा  )  शौर  निम्न  श्रेणियों

 की
 खानों  में  रोजगारों  के  बारे  में  मजबूरियों  की  न्यूनतम  दरों  को  निश्चित  या  पुनरीक्षित

 करने  की  afer  जारी  कर  दी  गई  हैं  ——

 चीनी  चिकनी  सफेद

 मैंगनीज़ कौर  अश्क  ।

 श्रेणियों  की  खानों  में  रोजगारों  के  बारे  में  न्यूनतम  मजबूरियों  को
 सुचित  करने  की  है

 ताप सह  स्टियटाइट  कौर
 ,

 cep  गरुड़

 एस्बेस्टास

 भारतीय  जहाजों  म  fads  माल  का  भेजा  जाना

 304.  श्री  वसन्त  साठ  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 अमरीका  तथा  पश्चिम  देशों  at  बड़ी  बड़ी  जहाज  कम्पनियों  ने  यह  निर्णय  लिया  है

 कि  यदि  उनके  देश  अपना  माल  भारतीय  जहाजों  द्वारा  भेजेंगे  तो  वे  अपने  राष्ट्रीय  जहाजों
 का  बहिष्कार  करेंगी

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ;

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  गई  है  भ्रमणा  करने  का  विचार

 तैबुन  और  परिवहन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एच०एम०  त्रिवेदी )  ऐसी  कोई
 बात  भारत  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  लाई  गई  है

 से  प्रश्न नहीं  उठते  ।
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 Written  Answers

 न

 Sravana  21,  1898  (Saka)

 राष्ट्रीय  शिथिलता  योजना  के  अंतगर्त  लाभान्वित  हए

 शिक्षित  बेरोजगार

 305.  श्री  व्यालार  क्या  श्रम  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 20  सूत्रीय  आधिक  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  राष्ट्रीय  शिशिक्षुता  योजना  से  कुल

 कितने  शिक्षित  बेरोजगारों  को  लाभ  मिला  है  तथा  इसका  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  कौर

 क्या  इस  योजना के  wera  faa  की  संख्या  में  विधि  करने का  सरकार

 का  विचार  है  दौर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या

 श्रम  मंत्रालय  मं  उप-मंत्री  बिलगो  विर्द  :  व्यवसाय  fret
 की  संख्या

 निर्धारित  न्यूनतम  शैक्षिक  योग्यताएं  व्यवसायों  के  अनुसार  पांचवीं  से  मेरी

 कुलेशन  तक  1975  के  69,236  जो  बढ़कर  31-7-1976  को

 1,40,688  हो  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  मं  दिया  गया

 म  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 इसके  इंस  अ्रवर्धि  के  दौरान  अ्रधिनियम  के  अ्रधीन  12,864  स्नातक  इंजीनियर

 कौर  डिप्लोमाधारी  भी  शिक्षकों  के  रूंप  में  नियुक्त  किये  गए  संलग्न  विवरण

 है|
 feat  गया  ।

 में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  ठी  ०--11050/76]

 आधिक  कार्यक्रम  की  घोषणा  के
 बाद  शिक्ष  अधिनियम  को  पन्द्रह

 उद्योगों  तथा  43  नये  व्यवसायों  पर  लागू  किया  गया  है  भर  इस  प्रकार  कुल  मिलाकर  216

 उद्योग  और  103  व्यवसाय  इसके  अन्तर्गत  प्रा  गये  हैँ  ।  इसी  प्रकार  स्नातक  इंजीनियरों  डिप्लोमा

 शिक्षकों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  शझ्रधिनियम  के  ata  प्रशिक्षण  के  57  क्षेत्र  निर्दिष्ट  किए

 गए gt  शिक्षित  सलाहकारों  को  निर्देश  जारी  किए  गए  कि वे  सभीਂ  निर्दिष्ट  व्यवसायों

 में  ५  के  लिए  स्थान  निर्धारित  करें  और  भ्र धिक तम  स्थानों  का  उपयोग  करें  ।

 बाल  श्रम  को  समाप्त  करना

 306.  श्री  आर०  के ०  सिन्हा  क्या  श्रम  मंत्री  यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रन्तर्राष्टीय  श्रम  संगठन  के  1973  के  सम्मेलन  में  14  वर्ष  से  कम (

 के  बच्चों  मारी  कराना  समाप्त  करने  की  मांग  की  गई  थीਂ

 क्या  सरकार  ने  विभिन्न  क्षेत्रों  एवं  व्यवसायों  में  बालकों  को  रोजगार  देने  सम्बन्धी

 न्यूनतम  मानक  तथा  सिद्धान्त  निर्धारित  करने  हेतु  राष्ट्रीय  बाल
 स  पिता  के  बारे  में  निर्णय

 करने  के

 ———————  होगी  दोशो  जोर
 इस  बारे

 में  कब  तक seu  ह ैनिर्णय  लिये
 प्रे  जाने  की  संभावना  है  ?
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 12  1  976  लिखित्त  उत्तर
 ee  ्र

 श्रम  मंत्रालय  मं  उप  मंत्री  (  श्री  बालगोविन्द  auf  ):  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठन

 के  न्यूनतम  वायु  सम्बन्धी  अभिसमय  138)  में  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  श्र

 कुछ  शर्तों  श्र  छूटों  की  शर्त  रोजगार  या  जायें  में  दाखिल  होने  के  लिए  12  से  18

 वर्षों  तक  के  बीच  की  न्यूनतम  ary  की  व्यवस्था  है  जो  ऐसे  रोजगार  या  कार्य  के  प्रकार  पर

 निर्भर  करता

 कौर  समाज  कल्याण  विभाग  द्वारा  बच्चों  के  रोजगार  के  सम्बन्ध  में  एक

 कार्यकारी दल  स्थापित  किया  गया  कार्यकारी दल  ने  कभी तक  अपनी  रिपो  प्रस्तुत

 नहीं की

 मिलावट  वाली  औषधियों  का  निर्माण  तथा  बिक्री

 307.  श्री  शशि  भूषण  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 आपातकालीन  स्थिति  की  घोषणा  के  बाद  मिलावट  वाली  औषधियों  के  निर्माण

 तथा  उनकी  बिक्री  सम्बन्धी  कितने  मामलों  का  पता  चला  है  ;  wk

 एसे  मामलों  की  राज्य-वार  स्थिति

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  उप  मंत्री  ए०  के०  एस०  :  और

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ढी०-11051/76] 1 |

 की  समस्या

 308.  श्री  रेणगपद भ्छ्  दास
 :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 है ंts =
 बे क्या  भारत  सरकार  के  समक्ष  कभी  की  ऐसीਂ  समस्या  are  है  जैसी

 यूरोप ait  अन्य  देशों  में  1965  के  खास-पास  पेश  भाई  थी  ;

 यदि  तो  इस  युवक  समाज  के  लिये  योजना  बनाने  तथा  उनकी  सदस्यों  को

 हल  करने  के  लिये  सरकार  ने  wa  तक  क्या  कार्यवाही  की  है  ;  कौर

 इस  युवक  समाज  की  जनसंख्या  कितनी  है  तथा  उन्हें  क्या  सुविधाएं  उपलब्ध

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  उप  मन्त्री  ए०  के०  एस०  :

 नहीं
 ।

 यूरोप  तथा  अन्य  देशों  की  भांति  भारत  के  सामने  की  समस्या  कभी  नहीं

 |  वास्तव  में  भारत  में  तो  जो  1961  में  41  प्रति  हजार  जनसंख्या  1975

 में घट  कर  35  प्रति  हजार  रह  गई

 प्रश्न  नहीं  उठता

 प्रश्न नहीं  उठता  ।
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 म  की  काग
 August  12,  1976

 इरान  के  साथ  सहयोग

 309.  श्री  विभूति  fast:  कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 भारत  we  ईरान  के  बीच  तक  कितना  सहयोग  हो  सका  है  ;  कौर

 यह  सहयोग  कितना  लाभप्रद  रहा  है
 ?

 भारत  कौर  ईरान  के विदेश  मंत्रालय  मं  उप  संती  बिपिन पाल  दास )
 कौर

 आपसी  संबंधों की  विशेषता  समझ-बूझ सहयोग  |  बहुत  से  श्रंतर्राष्ट्रीय  मसलों  पर  भारत

 कौर  ईरान  की  स्थिति  एक-सी  है  |  दोनों  से  उच्च  स्तर  की  यात्रा  के  कारण  निरंतर  एक  विचार-विनिमय

 सम्भव हो  सका  कौर  दोनों  सरकारों  ने  श्रपनी  यह  इच्छा  व्यक्त  की  है  कि  वे  दोनों  देशों  के  बीच

 सहयोग  को  कौर  अधिक  विस्तृत  तथा  मजबूत  करना  चाहते  हैं  |

 हाल  के  वर्षों  में  ग्रा  थिक  कौर  तकनीकी  सहयोग  तथा  व्यापार  तेजी  से  बढ़ा  है  ।  कुद्रेमुख  परियोजना

 कौर  ईरानी-हिंद  शिपिंग  कम्पनी  भारत-ईरानी  श्रमिक  सहयोग  के  प्रमख  उदाहरण

 जहाज  पर  रहस्यमय  मृत्यु

 310.  श्री  डी०  Fo  क्या  नौवहन  और  प  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करें

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  श्री  साधन  कुमार  जिनकी  30  1973  को  वरुण

 शिपिंग  कम्पनी  के  जहाज  ०  टी  ०
 पर  रहस्यमय  मृत्यू  हो  गई  की  पत्नी  श्रीमती  ज्योत्सना

 मिश्र  से  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  ;

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  इस  मामले  की  जांच  की  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले
 ?

 नौवहन  और  प्ररिव्रहत  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  एच०  एस०
 त्रिवेदी

 हा

 केन्द्रीय जांच  ब्यूरो  को  एम०
 वी०  श्रायंद्रत' के चीफ के  चीफ  इंजी  स्वर्गीय श्री  साधन  ware  मिश्र

 की  पत्नी  ज्योत्सना  मिश्र  शिकायत  प्राप्त  हुई  परन्तु  मामले  में  उन्होंने  कोई  जांच  नहीं  की  कौर  शिकायत

 को  मूल रूप  में  21-9-19  74  की  कार्यवाही  करने  के  लिए  इस  मंत्रालय  को  भेजा

 प्रश्न  नहीं

 सांगली  टेलीफोन  एक्सचेंज

 311.  श्री  अण्णा  साहिब  Tizfgs :  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  सांगली  टेलीफोन  महाराष्ट्र  के  लिये  अन्य  स्थान  से  300  लाइनें

 लेकर  2100  से  2400  लाइनें  करने  के  प्रस्ताव  पर  कर  रही  है  ताकि  सामान्य  प्रतीक्षा  सूची  में

 दर्ज  अधिकांश  व्यक्तियों  को  टेलीफोन  मिल  जायें  ;

 यदि  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 संचार  संतरी  शंकर  दयाल  :  कौर  )  सांगली  एक्सचेंज  600  लाइनों

 का  नाटो  उपस्कर  भेजने  के  आदेश  जारी  कर  दिये  गये
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 21  18  98  )  लिखित  उत्तर
 लिले

 क्षय  रोग  से  पीड़ित  लोग

 312.  श्री  एस०  रामगोपाल  शेट्टी  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इन  समाचारों  की  भरकर  गिरावट  किया  गया  है  कि  भारत  में  80  लाख

 लोग  क्षय  रोग  से  पीड़ित  ह  ;  कौर

 a.  यदि  तो  देश  में  क्षयरोग  पर  नियंत्रण  के  काम  को  कम  प्राथमिकता  देने  के  क्या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  उप-मंत्री  to  के०  एम०  जी

 यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  देश  में  क्षय  रोग  पर  नियंत्रण  करने  संबंधी  काम  को  कम

 मिलता दी  गई  देश  में  क्षय  रोग
 को

 मुख  रोगों  में  माना  गया  है  कौर  इसके  नियंत्रण  के  लिए  एक  केन्द्र

 पोषित  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  पहलें  से  ही  चल  रहा  सार्वजनिक  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  के  लिये  रखे  गये  कुल

 धन  की  उपलब्धता  के  हिसाब
 से

 क्षय  रोग  के  नियंत्रण  के  लिए  भी  आवश्यक  धन  दिया  जा  रहा

 शिक्षित  बेरोजगार

 313.  श्रीमती  भांबी  तनकप्पन :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्न  राज्यों  में  इस  समय  शिक्षित  बेरोजगारों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी

 श्र

 उन्हें  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  बनाई  गई  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय मं  39-Wat  बालगोविन्द  :  शिक्षित  बेरोजगारों  के  संबंध  में

 कथा  wes  उपलब्ध  नहीं  उपलब्ध  जो  कि  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  31-12-1975

 को  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  में  दल  नौकरी  चाहने  वाले  शिक्षित  व्यक्तियों  सभी

 बे  रोजगार  नहीं  हैं  )  की  संख्या  के  संबंध  में  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-1  03276]

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विभिन्न  क्षेत्रों  जैसे  उत्पादन

 मुख्य  सिचाई  प्रणालियों  का  कमान  क्षेत्र  लघु  कौर  मध्यम  समाज

 वाणिज्य
 तथा  अरन्य  अनुषंगी  एवं  संबद्ध  कार्यकलापों में  योजना  कार्यक्रमों  को

 कार्यान्वित
 करके  शिक्षित

 बेरोजगारो ंके  लिए  पर्याप्त  अवसर  उपलब्ध  कराए  जायेंगे  ।  प्राथमिक  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत

 शिक्षित  युवकों  के  जिन  में  ग्रेज्युएट-इंजीनियर  ate  डिप्लोमाधारी  शामिल  रोजगार

 में  बृद्धि  करने  के  अनेक  उपायों  में  से  एक  उपाय  शिक्षा  योजना  को  प्रभावपूर्ण  से  कार्यान्वित  करना  है  ।

 नये  जहाज  निर्माण  यादों  के  स्थल

 314.  श्री  अर्जुन सेठी  :  नौवहन  और परिवहन मंत्री
 11  1976

 के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  69  के  उत्तर  के  संबध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  नये  जहाज  निर्माण  ast  के  लिये  स्थानों  का

 निश्चय  करने  की  दिशा  में  श्रब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एस०

 मामला  अभी
 विचाराधीन  हैं  ।
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 TSiTa पडौसी  art  >  साथ  सुधरे  हुए  संबंधों
 झाक mast  a  इच्नयप्न्य ा  नन्ही  न्नभाव

 315.  श्रीमती  पावती  कृष्णन  बया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पाकिस्तान  भर  चीन  के  साथ  हमारे  सुधरे  हुए  संबंधों  का  साम्राज्यवादी देशों  घर  क्या

 प्रभाव  पड़ा है

 )  एशियाई  सुरक्षा  के  विचार  को  बढ़ावा  देने  र  हिन्द  महासागर  को  परमाणु  मुक्त  क्षेत्र

 में  इससे  वातावरण  कहां  तक  बन  पाया

 इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  स  उप  मंत्री  बि पित पाल  ata) :  भारत  चीन  के  बीच  संबंधों  का

 दर्जा  बढ़ाकर  राजदूत  के  स्तर  का  करने  का  कौर  भारत  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  राजनयिक  संबंध  पुनः

 स्थापित  करने  का  से  सारे  संसार  में  अच्छा  स्वागत  न्य  है  कौर  इस  पर  प्राकलन  टिप्पणियां  हुई

 ह्

 कौर  ये
 बातें

 भारत  की  इस  सुसंगत  नीति  के  पूर्णरूपेण  अनुरूप  हैं  कि  WI  पड़ौसियों

 के  साथ  संबंध  सुधारे  मजबूत  किए  जाएं  जिससे  कि  एशियाई  क्षेत्र  में  शांति  कौर  स्थिरता  का  पक्ष

 प्रबल  हो  जिसमें  हिंद  महासागर  को  शांत-क्षेत्र  बनाना  भी  शामिल  है  ।

 ~
 पंजाब  स  छोटी  माताਂ  )

 316.  थी  अजित  कुमार  साहा  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पंजाब  में  माता  महामारी  के  फैलने  की  कौर  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  उस  महामारी  के  उन्मूलन  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  उप-मंत्री  (ait  ए०  Fo  एस०  इसहाक )  ott  ति

 छोटी  माता  एक  मामूली  संक्रामक  बीमारी  है  कौर  रोगी  को  अलग  रखने  के  सिवाय  इस

 बीमारी  के  नियंत्रण|/उन्मूलन  के  लिए  ae  ऐसे  कोई  उपाय  नहीं  हूं  जो  बरते  जा  सकें  ।

 छोटी  माता  महामारी  से  निपटने  के  लिए  पंजाब  सरकार  ने  महामारी  रोग  1897

 के  श्रन्तगंत  अस्थायी  विनियमावली लागू  की  है  ।  इस  रोग  को  अ्रधिसुच्य रोग  के  रूप  में  घोषित  कर  दिया

 गया  है  ate  निरीक्षण  अधिकारियों को  पूछताछ  निरीक्षण  करने  a  जांच  पड़ताल करने  तथा

 छोटी  माता  से  ग्रसित  किसी  भी  संदिग्ध  व्यक्ति  को  अलग  रखने  के  प्राधिकार  दे  दिए  गए  हैं  |

 पोर्टों  रोको म
 न

 आर्थिक  शिखर  सम्मेलन

 317.  सरदार  way  fag  सोनी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 197

 में
 पोर्टो

 रीको  में  आयोजित  आधिक  शिखर  सम्मेलन  में  भाग  लेने के

 लिए  शारीरिक  ने  भारत  को  आमंत्रित  किया  atk

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
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 ee

 fade  मंत्रालय  सं  उप-मंत्री  बिपिन पाल  :  और
 नहीं

 ।  ग्र मरी का

 नें  पोर्टो  रीको  में  जून  1976 में
 amiss

 शिखर
 सम्मेलन  बुलाया  जिसमें  पश्चिम

 यूरोप
 के  कई

 औद्योगीकृत  जापान  तथा  कनाडा  आमंत्रित  थे  ।  किसी  विकासशील  देश  को  भाग  aa  के  लिए

 प्रधान  मंत्री  की  जमन  जनवादी  गणतन्त्र  की  यात्रा

 318.  श्रीमती  रोजा  विद्याधर  देशपांडे  :  व्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 प्रधान  मंत्री  की  जर्मन  जनवादी  गणतंत्र  की  यात्रा  से  दोनों  देशों  की
 मित्रता  कितनी

 मजबूत

 हुई  है  ;  कौर

 यात्रा  के  sta  में  की  गई  संयुक्त  घोषणा
 की

 मुख्य  बातें  क्या  हू
 ?

 विदेश  मंत्रालय में  उप-मंत्री  बिपिन पाल  :  प्रधान  मंत्री  की  जमन  जनवादी

 गणतंत्र  की  यात्रा  से  दोनों  देशों  के  बीच  समझ-बूझ  कौर  सहयोग  के  संबंधों  को  मजबूत
 करने  में

 महत्वपूर्ण  योगदान  मिला ।

 यात्रा  के  अंत  में  जारी  की  गयी  संयुक्त  विज्ञप्ति  की  विशेष  वात  भ्रंतर्राष्ट्रीय  समस्याओं

 के  बारे  में  दोनों  देशों  के  दृष्टिकोण  की  समानता  या  निकटता  कौर  द्विपक्षीय  संबंधों  सहयोग  को  कौर

 अधिक  विकसित  तथा  विस्तृत  करने  की  उनकी  इच्छा
 ।

 ऑस्कर  प्रदेश  में  सोने  के  निक्षेप

 319.  श्री  के०  सत्यनारायण :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  ग्राह्य  प्रदेश  में  सोने  के  नये  निक्षेपों  का  पता  लगा  है  ;  श्र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  कौर  इन  निक्षेपों  को  निकालने  के  लिये  सरकार  ने

 क्या  कार्यवाही की  है  ?

 इस्पात  और  खान  संब्रालय  सें  उप-मंत्री  (att  सुखदेव  :  जी  el

 चित्तूर  जिले  के  मालप्पाकों डा  इलाके  में  दो  वृत्तों में  100  न्य प्रापर  400  मीटर की  लम्बाई

 में  दो  बोरिंग  छिद्रों  में  सोना  पाया  गया  एक  बोर-छिद्र  में  1.  24,  1.  24  तथा  2,  33
 मीटर  चौड़ाई

 वाले  तीन  वृत्त  हैं  जिनमें  12.  34,5.  68  तथा  5.  09  ग्राम  प्रति टन  चट्टान  स्वरण  मात्रा

 दूसरे  छिद्र  में  अनेक  पतले  वृत्त  पाए  गए  हैं  जिनमें  0.  5  से  5. 6  ग्राम  प्रति  टन  चट्टान  के  बीच  स्वर्ण

 मात्रा  खोज  कार्य  अभी  चल  रहा  हैं  इसलिए  इस  समय  इस  धातु  की  खुदाई  का  सवाल  नहीं  उठता  |

 जनशक्ति  की  आवश्यकताओं  का  सर्वेक्षण

 320.  श्री  धामन कर :  क्या  श्रम  मंत्री यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उद्योग  की  जनशक्ति की  श्रावश्यकताओओं  तथा  श्रम  शक्ति  संबंधी  अवरोधों  को  दूर

 करने
 झर  युवाओं  को  उत्पादक  रोजगार

 में
 लगाने

 के
 बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  [  गया

 यदि  तो  किन  क्षेत्रों  में  ऐसा  भ्रध्ययन  किया  गया  है  तथा  निर्धारण  किया  गया  है

 इसका  क्या  परिणाम  निकला
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 इस  प्रकार  किया  गया
 —. weq ay

 तथा
 सर्वेक्षण  उचित  उपचारात्मक  कार्यवाही  करने  में

 कहां  तक  सहायक  होगा ?

 शस  मंत्रालय  मं  उप-मंत्री  बालगोविन्द  से  दन्त  वाला
 लजा 1 की  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  रोजगार  कौर  प्रशिक्षण  हानिदेशलय  1972  से

 औद्योगिक  सर्वेक्षण कर  रहा  है  ।  इन  सर्वेक्षणों  के  मुख्य  उद्देश्य  इस प्रकार हैं  ;

 (i)  विशिष्ट  उद्योगों  जो  कि  विकास  कौर  रोजगार  सृजन  की  दृष्टि  से  महत  @

 जनहित  संबंधी  स्थिति  का  अध्ययन  कौर

 (ii)  इन  उद्योगों  की  जनशक्ति  संबंधी  आवश्यकताओं  का  पूर्वानुमान  ताकि  रोजगार

 की  उत्पादन कारी दिशाओं  में  युवकों  को  मार्गदर्शन दिया  जा  सके  कौर  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  को  उद्योग  की

 जनशक्ति  संबंधी  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  बनाया  जा सके ।  श्री  तक  तीन  wal

 दवाई  श्र  ates  निर्माण  तथा  सीमेंट  का  अध्ययन  किया  जा  चुका  है  ।  इन  अ्रध्ययनों  से  अन्य  बातों  के

 साथ-साथ तरह  पता  चलता  है  कि  आ्रागामी कछ  वर्षों के  दौरान  इन  उद्योगों  में  अतिरिक्त  जनशक्ति
 की

 वार्षिक  आवश्यकता  इस  प्रकार  होने  की  संभावना  है  ;

 हलबरट  4000

 दवाई  श्रौषध  निर्माण  24600

 सीमेंट  3,300

 |  |  वाही  करने  के  लिए  अन्य  पक्षों के  साथ-साथ  केन्द्रीय  सरकार  के इन  रिपोर्टों  को  उप  युक्त  क

 विभिन्न  विभागों  atc  राज्य  सरकारों  तथा  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  शौर  जनशक्ति योजना  से  संबंधित

 संगठनों
 को

 भी  भेजा  जा  चुका है

 कर्नाटक  मं  सन्देशों  का  द्रुत  प्रबल

 oe
 321.  है  के०  सालाना  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 :

 sory  के  तत क्या  कर्नाटक  राज्य  में  संदेशों  ||  ्  aS  प्रेषण  कौर  विलम्ब  को  कम  करने  हेतु एक  नई

 योजना  लागू  की  जा  रही  कौर

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  है  ?

 घ  me
 भ  संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  १.  }  प्रतियोगी  उधार

 तै पर  योजना  चलाने  का  प्रस्ताव
 |  <  ।  इस  योजना  के  grata  कर्नाटक  afar  में

 टेलीप्रिटर  wet  चालू  करना  है
 ।  यह  कोई  नई  योजना  नहीं  है

 ।
 कुछ

 तार  घरों  में

 टेली प्रिंटर  मशीनों  ate  जगह  की  बचत  करने  के  लिए  टली प्रिंटर  कन्सेट्रेटर  स्थापित

 किये  जायेंगे  ।
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 Pea

 )

 भारत-सोवियत  रुस  जहाज  सेवा  समझौता

 322.  सालाना  इसहाक  सम्मति
 क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 १५, ह  ०  बी०  गौडा  |
 करेंगे  कि

 क्या  श्रोडसा  भ्र ौर  नई  दिल्‍ली  में  भारत  तथा  रूस  के  जहाजरानी  मंत्रियों  ने  दो  समझौतों

 पर  हस्ताक्षर किए  थे  ;  भ्रौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य बातें  क्या  हैं  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  Ho

 भारत  कौर  सोवियत  समाजवादी  गणतंत्र  संघ  के  बीच  नयी  दिल्‍ली  में  दोनों  देशों के  नौवहन

 प्रभारी  मंत्रियों  ने
 व्यापार

 नौवहन  पर  एक  संशोधित करार
 पर

 हस्ताक्षर  किये
 ।  श्रोडेसा में  मंत्री  स्तर

 पर  ऐसा  कोई  करार  नहीं

 व्यापार  नौवहन  पर  नया  करार  प्रभावी  होने  1956  में  हुए  वर्तमान  करार

 स्थान  ने  इससे  कुछ  देशों  में  उन  पत्तनों  को  छोड़कर  जहां  विदेशी  जहाजों
 प्रौढ़

 सामान्य

 माल के  staked  सुखे  कौर तरल  माल  का  (We3y  निषेध  सोवियत  संघ  में  सभी
 पत्तनों  से  भारतीय

 पत्तनों  को  माल ले  जाने  ्  भाड़ा  कमाई  में  समता  कौर  समानता  के प्रा धार  पर  माल  का  परिवहन

 होगा  ।  करार  में  एक  देश के  जहाजों  को  दूसरे  देश  के  पत्तनों  पर  करती  श्रनुग्रहीत  राष्ट्र  का
 सा

 व्यवहार

 नाविकों  को  सुविधाएं  are  से  संबंधित  सामान्य  अनुच्छेदों  के
 अ्रतिरिकत  इसके  कार्यकरण

 की  देखरेख  के  लिए  एक  अन्तर  सरकारी  मशीनरी  की  स्थापना  करने  के  लिए  उपबन्धों
 का  भी

 उल्लेख  2  i

 उत्तर  प्रदेश  में  बंधुआ  मजदूरी  प्रथा  की  समाप्ति

 323.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  उत्तर  प्रदेश  के  उत्तर  काशी  में  मनेरी  मालीपन  बिजली  परियोजना

 में  व्याप्त  बंधा  मजदूरी  प्रथा  की  भ्रांत  दिलाया  गया

 यदि  तो  सरकार  मे  इस  व्यवस्था  को  समाप्त  करने के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 शम  मंत्रालय  सें  34-talt  (st  बालगोविन्द  :  wit  बन्धक  श्रमिक

 प्रणाली  25  1975  से  केन्द्रीय  कानून  द्वारा  पहले  से  ही  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।

 दिल्ली  के  अस्पतालों  a  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  का  दर्जा

 324.  शी  बीरेन्द्र  fag  राव

 श्री  रानी  सेन
 :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  नई

 दिल्‍ली  के  अस्पतालों  में  सामाजिक  कार्य  await  के  बारे  में  11  1976  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  422  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि
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 नई  दिल्‍ली|/दिल्‍ली के श्रस्पतालों के  अस्पतालों  में  सामाजिक  कार्यकर्ताश्रों
 ं

 की  संख्या  बढ़ाने  के  लिए

 क्या  कार्यवाही  की  जा  रही
 है

 क्या  सामाजिक  कार्यकत्ताश्रों  का  दर्जा  बढ़ाने का  कोई  प्रस्ताव  है  कौर यदि  तो  वह

 क्या

 सरकार का  निर्धन  व्यक्तियों  की  स्थिति  सुधारने  के  लिए  क्या  कायेवाही  करने  का

 विचार  है  जो  प्रधान  मंत्री  के  20  सत्री  mien  कार्यक्रम  के  संदर्भ  में सामाजिक  कार्यकर्त्ताश्रों  की  मुख्य

 जिम्मेदारी  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  3q-nai  n (a  To  के०  एम०  इसहाक )
 :

 दिल्‍ली  नगर  निगम  में  सामाजिक  कार्यकर्त्ताओं  की  संख्या  5  से  बढ़ाकर  6  कर  दी  गई  है

 डा०
 राजेन्द्र  प्रसाद  नेत्र  विज्ञान  नई  दिल्‍ली  भारतीय  आयुर्विज्ञान  में  भी

 एक  att  सामाजिक  कार्यकर्त्ता  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 इस  समय  ऐसे  किसी  प्रस्ताव पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 रोगियों की  हालत  सुधारने  के  लिये  सरकार  ने  अस्पताल  में  भर्ती  रोगियों  को
 कौर  अच्छी ्

 सुविधायें  देकर  कौर  संध्या  कालीन  बाहरी  रोगी  विभाग  खोलकर करो
 ०  पी०  डी ०  की  सुविधायें  बढ़ाने  जैसे

 अनेक  कदम  उठायें  हैं  ।

 एल्युमिनियम  का  उत्पादन

 325.  श्री  यमुना  प्रसाद  |  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की
 श्री  के०  एस०  कर  f

 बारीकी कि  :

 क्या  देश  में  एल्युमिनियम  का  उत्पादन  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  दौर

 यदि  तो  उसके  तथ्य  क्या  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुखदेव  कौर  हमारा  उद्देश्य

 सदा से  स्थापित  क्षमता  का  अधिकतम  उपयोग  करके  एल्यूमिनियम  उत्पादन  बढ़ाने  का रहा

 है  |  किन्तु  एल्युमिनियम  प्रद्रावकों पर  1973-74  तथा  1974-75  के
 दौरान  लागू  शारी  बिजली

 कटौतियों  के  कारण  उत्पादन  कम  रहा  ।

 1975  की  पहली  छमाही  में  एल्यूमिनियम  उद्योग  से  संबंधित  सदस्यों  के  व्यापक  ग्रध्ययन

 के
 फलस्वरूप  15  1975 को  एक  समेकित  एल्युमिनियम  नीति  लागू  की  गई  जिसमें

 एल्यूमिनियम  उद्योग के  लिए  युक्तिसंगत  बिजली  दर  का  भी  समावेश  था  ।  इस  नीति के

 अनुसरण  तथा  अनुकूल  मानसून  से  अधिक  बिजली  उत्पादन  के  फलस्वरूप  1975-76  में  एल्यूमिनियम

 प्रद्रावकों  को  बिजली  ott  की  स्थिति  में  पर्याप्त  सुधार  जिससे  एल्युमिनियम  प्रद्रावकों  में  क्षमता

 का  उपयोग  बढ़कर  88  प्रतिशत  हो  गया कौर उस  वर्ष  एल्यूमिनियम  के  उत्पादन  मं  उल्लेखनीय

 वृद्धि  हुई ।
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 a  cas  नन

 पोलेण्ड  के  साथ  समझौता

 326.  चोरों  राम  प्रकाश

 श्री  रामावतार  शादी
 |  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे

 कि  :

 समझौता क्या  हाल  ही  में  पोलैंड
 के

 साथ  हम्ना  भ्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या हैं  और  इससे  क्या-क्या  लाभ  होने  की  संभावना

 a  ? Q

 विदेश  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बिपिन पाल  :
 वैज्ञानिक

 तथा  तकनीकी  सहयोग  के  लिए  भारत-पोलिश  संयुक्त  आयोग  की  तीसरी  बठक  के  जो

 वारसा  म  30  से  8  1976  तक  हुई  एक  प्रोटोकोल  सम्पन्न  हुसना  था  |

 भारत यें  कोयले  की  खानों  के  विकास  एवं  आधुनिकीकरण  में  कौर  अधिक  सहयोग  करने

 पर  भारत  कौर  पोलैंड  में सहमति हुई  है  ।  पोलिश  सरकार  तकनीकी  कौर  उच्चतर  अधीक्षण  कर्मचारियों

 के  प्रशिक्षण की  व्यवस्था  कोयला  साफ  करने  के  कारखानों  के  डिजाइन  तैयार  करने  श्रौर उन्हं

 विकसित  करने  में  तथा  खान  सुरक्षा  एवं  बचाव  संगठनों  की  स्थापना  में  सहायता  करेगी ।

 जहां  तक  औद्योगिक  सहयोग  का  प्रश्न  जिन  क्षेत्रों  के  बारे  में  सहमति  हुई  उनमें

 रासायनिक  महत्व  संसाधन  भवन-निर्माण-सामग्री  इलैक्टानिक्स« भ्ौर ी प्रौढ़  दूर

 संचार  सामग्री  शामिल है  ।  दोनों  पक्षों  ने  तीसरे  देश  में  सहयोग  करने  की  आवश्यकता  पर  बल

 विशेषकर मशीन  प्रोटीनों  के  क्षेत्र में  ।  इस  बात  पर  भी  सहमति  हुई  कि  पौलैंड  द्वारा  भारत को  विशेष

 प्रकार  के  जलयान  सप्लाई  किए  जाने  के  बारे  में  संविदाएं  सम्पन्न  की  जाए ं।

 उड़ीसा  a  श्रम  पद्धति  का
 उन्मूलन

 327.  श्री  दिनेश  जोरदार  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 a  .

 सरकार  CHIT न ह  शक्की  नाया
 २१३11  हा  as |  ल  रही

 श्रम  पद्धति  की
 कौर

 गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  शर

 ऐसी  पद्धति
 का  उन्मूलन  करने

 के
 लिये  कया  कार्यवाही  की  गई

 श्रम  मंत्रालय  |  3I-Hat  बालगोविन्द  से  इस  मामले

 की  जांच  की  जा  रही  है  ।
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 Prime  Minister’s  Visit  To  U.

 328.  Shri  Ramavatar  Shastri)  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to
 Shri  K.  Chandrappan  rf

 state  :

 (a)  whether  our  Prime  Minister's  visit  to  Soviet  Union  during  the  month  of  June  had  been

 a  remarkable  success;

 (0)  whether  any  new  agreement  has  been  reached  to  strengthen  mutual  friendship  and  to

 intensify  co-operation  between  the  two  countries;  and

 (c)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Bipinpal  Das)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c)The  understanding  reached  about  the  further  steps  to  be  taken  to  strengthen

 mutual  friendship  and  co-operation  is  expressed  in  the  Indo-Soviet  Joint  Declaration  issued  on  the
 Its  salient  features  are  determination  of  the  two  sides’  to conclusion  of  Prime  Minister’s  visit.

 continue  and  intensify  the  already  strong  tradition  of  meetings  between  the  leaders  of  the  {two

 countries,  economic  co-operation,  trade,  scientific  and  technical  co-operation  and  co-operation  in

 other  spheres  such  as  culture,  art,  literature  etc.

 पाकिस्तान  के  साथ  त्रिपक्षीय  सहयोग

 329.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय
 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे  किः

 कया  भारत  पाकिस्तानਂ  के  बीच  इस्लामाबाद  में  हुई  हाल  की  वार्ता  से  समझौते

 का  समुचित  वातावरण बना

 क्या  इन  वार्ताश्रों
 के  परिणामस्वरूप  दोनों  देशों

 के
 बीच

 लाभदायक  सहयोग  का  काल

 आरंभ  श्र

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (att  बिपिन पाल  :  से

 12  से  14 भारत  श्र  पाकिस्तान  के  बीच  1976  तक

 बाद  में  हुई  बातचीत  के
 फलस्वरूप

 एक  संयुक्त  वक्तव्य  प्रकाशित  शुभ्रा  जिसमें  दोनों  देशों  के  बीच

 संचार-व्यवस्था  शुरू
 व्यापार  संबंधों

 को  बढ़ाने  राजनैतिक  संबंधों  की  पुर्नस्थापना

 की  व्यवस्था  है
 ।

 रेल  सम्पर्क  कौर  वायु  सम्पर्क  एवं
 ऊपरी  उड़ानों  को  चालू  करने  से  संबंधित

 करारों  पर  क्रमशः  28  कौर  16  1976
 को  हस्ताक्षर  हुए  ।  15  1976  से

 निजी  क्षेत्र  को  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  में  हिस्सा  लेने की  अनुमति  दे  दी  गई  ।  दोनों  देशों  के

 राजदूतों  ने
 अपना-डरपना  स्थान  ग्रहण  कर  लिया  है  ।

 भारत  सरकार को  आशा  है  कि  शिमला  करार  को  क्रियान्वित  करने  की  दिशा  में  ये  जो  कदम

 उठाये गए  हैं  दोनों  देशों  के  बीच  लाभदायी  सहयोग  का  विकास  होगा
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 र ेaT  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम
 के  निदेशक  के  मलेरिया  के 4

 मामलों  के  बारे  स॑  मत

 331.  थी  समर  मुकर्जी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के

 निदेशक  डा०  एस०  पटनायक  के  भझ्रनुसार  मलेरिया  के  मामलों  को  1967  के  स्तर  पर  लाने  संबंधीਂ

 कार्यक्रम  पर  80  करोड़  रुपये  खर्च  होंगे  जबकि  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मंत्रालय  का  कुल  बजट  केवल

 57  करोड़  रपये  का  है  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (at  Yo  Fo  एस०  :

 तथा  जी  सरकार  ने  उपलब्ध  साधनों  के  भ्रन्त्गत  विशिष्ट  नियंत्रण  की  योजना  के

 जरिये  मलेरिया  पर  काबू  पाने
 की  एक  संशोधित  योजना  तैयार  करली  है  ।

 विशाखापत्तनम  तथा  कलकत्ता  सें  शुष्क  पत्तन

 332.  श्री  ब्रिटिश  चौधरी :  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  योजना  आयोग  तथा  नौवहन  मंत्रालय  ने  विशाखापत्तनम  ate  कलकत्ता

 के  दो  पत्तनों  पर  केन्द्रित  जहाज  निर्माता  उद्योगों  की  बढ़ी  हुई  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने

 हेतु  विशाखापत्तनम  कलकत्ता  में  एक  एक  नया  शुष्क  पत्तन  बनाने  संबंधी  प्रस्तावों को
 स्वीकृति  दे  दी  atk

 इन  दो  प्रस्तावित  शुष्क  पत्तनों  का
 निर्माण  art  कब  तथा  किस  तारीख

 को  area  किया  जा  सकता  है  कौर  प्रत्येक  पर  कितनी  लागत  जायेंगी ?

 नौवहन  और  परिवहन  संग्रहालय  सें  राज्य  संतरी  एच०  एस०
 :

 शर  प्रस्तावों  की  भ्र भी  जांच की  जा  रही  है  ।  विशाखापत्तनम  में  एक  जहाज  मरम्मत

 कम्पलैक्स  के  निर्माण  के  लिए  लागत  लगभग  40  करोड़  रुपए  का  अनुमान  लगाया  गया है

 शौर  कलकत्ता  में  सुखी  गोदी  के  लिए  लगभग  8  करोड़  रुपए  निर्माण  में  लगने  वाला  समय

 परियोजनाओं  की  स्वीकृति  के  बाद  ही  बताया  जा  सकता  है
 ।

 टेलीफोन  लाइनों  के  लिए  कनाडा  से  पुरानी  केबलों  का  आयात

 333.  श्री  रानेन  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  सें  कनाडा  से  टेलीफोन  लाइनों  के  पुरानी  केबलों  का  आयात

 किया  गया  है  जो  भारतीय  स्थितियों  के  oat  नहीं  है  ;  जाकर

 यदि  तो
 उस

 पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?
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 यात
 संचार  मंत्री  शंक  र  दवा  ल  :  निर्माता  के  wert  में  आवश्यक  परीक्षण

 कर  लेने  के  बाद  कौर  स्वीकृत  निदेशों  के  अनुसार  1971  we  1972  में  दिए  गए  west

 पर  कनाडा
 से

 कमल  आयात  किए  गए  थे
 ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उप-विदेश  मन्त्री  द्वारा  दक्षिण  पच  एशियाई  देशों  की  यात्रा

 334.  श्री  alo  कण  चन्द्रयान :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  उप-विदेश  मंत्री  ने  दक्षिण  पुर्व  एशिया  क्षेत्र के  चार  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय

 संबंध  सुदृढ़  करने
 के  नये  रास्ते  ढूंढने  के  लिए  इन  देशों  की  यात्रा  की

 oTY

 यदि हां  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ;

 इन  देशों  की  प्रतिक्रिया क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  \ att  fataaraiat  :  we  जी  उप  विदेश  मंत्री

 ने  15  जून  24  जून  1976  के  बीच  थाइलैण्ड  ,  सिंगापुर  कौर  फिलीपीन्स की

 यात्रा  की  थी  ।  इन  देशों  के  नेताश्रों  से  विचार  विमर्श  के  दौरान  उप  विदेश  मंत्री  ने  इस  क्षेत्र

 की  घटनाओं  के  बारे  में  तथा  म्ंतर्राप्ट्रीय  स्थिति  पर  वता चित  की  ।  इन  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय

 संबंधों  को  कौर  सुदृढ़  करने  के  विषय  में  विचार  विमर्श  gar

 दट्िपक्षीय  संबंधों  विशेष  रूप  से  आ्राधिक  कौर  तकनीकी  सहयोग  के  क्षेत्र  में

 और  अधिक  विकसित  करने  की  भारत  की  इच्छा  का  इन  देशों  ने  स्वागत  कौर  समर्थन

 किया ।

 जनवरी  से  1976  तक  खानों  में  दुर्घटनाएं

 335.  श्री  रोबिन  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जनवरी  से
 1976  के  बीच  खानों  में  70  दुर्घटनाएं

 यदि  तो  कुल  कितने  श्रमिक  हताहत  हुए  ;

 ऐसी  दुर्घटनाओं  के  क्या  कारण  हैं  ;
 शर

 >
 ऐसी  creat  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  सरकार

 =|  क्या  कदम  उठाये

 जनवरी से  मई श्र  मंत्रालय  में  उप-यंत्री  बालगोविन्द  :  श्र

 1976  तक  के  दौरान  कोयला  खानों  में  88  घातक  दुर्घटनाएं  हुई  जिन  के  कारण  107

 व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  गई  13  प्रत्या  को  गम्भीर  चोटें  oe  श्र  गैर-कोयला  खानों  में

 34  घातक  दुर्घटनाएं  हुई  जिन  के  कारण
 42

 व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  गई  ate  4  a  को

 गंभीर  चोटें  करायीं  ।  गए  gies  भ्रांति  हैं  तथा  इन  में  संशोधन  किया  जा  सकता

 ।

 छत  का  पाश्वों  का  मशीनें  कौर  उत्स्फोटक  इन  दुर्घटनाओं के

 मुख्य  कारण  थे  |
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 सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाहियों  में  निम्नलिखित  शामिल  हें

 (1)  कोयला  खानों  में  छतों  ate  साइडों  के  गिराव  के  कारण  होने  वाली
 दुर्घटना झ्र ों

 के  संबंध  में  भारत  में  मुख्य  खान  निरीक्षक  द्वारा  किए  गए  fasta  अध्ययन  की

 सिफ़ारिशों  को  लाग  करने  के  लिए  सम्मिलित  अभियान  ।

 )  gen  श्रधोवृत्त  खानों  के  सर्वेक्षण  ate  निवारक
 उपायों  के  श्रभिनिर्धारण

 के  लिए  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  में  एक  quent  जांच  सेल  की  स्थापना
 |

 (3)  खानों  के  श्र  अधिक  निरीक्षण  करने  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  खान  सुरक्षा

 महानिदेशालय  के  निरीक्षण  संबंधी  स्टाफ़  की  संख्या  में  क्रमिक  कार्यक्रम
 के

 रसा  संवर्धन  |

 (4)  जिन  war  क्षेत्रों खि नों  को  बाढ़  के  खतरे  की  सम्भावना  उनके

 रण  के  लिए  विशेष  अ्रभियान  चलाना  तथा  इस  प्रकार  के  क्षेत्रों  की  बंदी  सहित

 आगामी  आवश्यक  कार्यवाही  करना  |

 (5)  खानों  के  नियमित  निरीक्षण  के  दौरान  खानों  में  सुरक्षा  के  बारे  में  लगातार बल

 (6)  काम  पर  जाने  वाले  श्रमिकों  को
 निजी  सुरक्षा की  मूल  आदतों  के  बारे

 में  याद

 दलाने  के  लिए  कई  खानों  में  सुरक्षा  संबंधी  काल  की  प्रणाली  पाया  करना
 |

 (7)  सुरक्षा  चेतना  की  भावना  को  जीवित  रखने  के  लिए  सभी  खनन  क्षेत्रों  में

 सुरक्षा  सप्ताह  wreaths करना

 लो हा इस्पात  का  आयात

 336.  श्री  बी०  आकर  शुक्ल  क्या  इस्पात ओर खान और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  1975-76  तथा  1976  A  जून  1976  तक  लोहे  भ्रमणा  इस्पात

 का  कोई  आयात  किया  re

 यदि  तो  यह  ware  किन-किन  देशों  से  किया  गया  तथा  उसका  मलय  कितना था  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  सुखदेव  :  कौर  वर्ष

 1975-76  अ्रथवा  अप्रैल-ज  ,  1976 के  दौरान  कच्चे  लोहे  का  प्रख्यात  नहीं  किया  गया  था  ।  इस्पात  का

 आयात  हीं  किया  जाता  रहा  है  ।

 माध्यम  अप्रभिकरणों-सेल  इंटरनेशनल  fo  तथा  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा

 किया  गया
 =

 FETT  का  आयात  इस  प्रकार
 1975-76  स्थल-जन

 ye क  es  a
 1976

 मुख्य  मलय

 करोड़  रुपये  करोड़  रुपये

 सेल  इन्टरनेशनल लि०  74.  93  14.  02

 23.  54  4.  63 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम

 ward  य ०  क ०  पश्चिम  पूर्वी

 पोलैंड  तथ  सोवियत  रूस  से  किया गया  है
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 रेखीय  मंत्रियों के  विदेशी  दौरे

 337.  श्री  अमर  fag  चौधरी :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  के  बहुत  से  मंत्रियों  ने  विदेशों

 की  यात्रा की

 यदि  तो  किन-किन  देशों  अर

 वहां  पर  किस  प्रकार  की  वार्त्ता  हुई  कौर  उसके  क्या  परिणाम  रहे  ?

 fata  संचालक
 में  उप-संती  बीपीएल  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  यथाशीघ्र  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ~
 qa  इस्पात  संयंत्रों  a  जनशक्ति  को

 338.  aaa  नोतिराज  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किं

 इस  समय  विंमान  इस्पात  संयंत्रों  में  कितनी  फालतू  जनशक्ति

 क्या  नये  इस्पात  संयंत्रों  में  जनशक्ति  का  अनुमान  लगाते  समय  विमान  इस्पात

 संयंत्रों  में  फालतू  जनशक्ति  पर  भी  विचार  जायेगा  कौर  ऐसे  लोगों  को  नये  इस्पात

 संयंत्रों  में  भेज  दिया  जायेगा
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  ने  उपमंत्री  सुखदेव  :  |  कुछ  समय  पूर्वे

 हिन्दुस्तान  स्टील  fo  के  इस्पात  कारखानों  में  किए  गए  अध्ययनों  से  पता  चला  था  कि

 इनका  कारखानों  में  ः  के  मापदण्डों  को  देखते  हुए  काम  कर  रहे  कर्मचारियों  की  संख्या

 मामूली  सी  ज्यादा  थी
 ।

 तब  से  लेकर  स्थिति  में  लगातार  परिवर्तन  होता  रहा  है
 ।

 जबकि

 कुछ  मामलों  में  नया  काम  राजा  तथा  नई  इकाइयों  at  स्वीकृति  से  waar  अन्यथा

 शक्ति  की  आवश्यकता  बढ़  गई  है  दूसरे  कुछ  मामलों  में  श्रम-शक्ति  आवश्यकता  से  अ्रधिक

 कारखाने  के  प्रबन्ध  फालतू  कर्मचारियों  को  वर्तमान  नई  रिक्तियों में  काम  पर  लगाने

 के  लिए  यथासम्भव  प्रयत्न कर  रहे  हैं  ।

 यद्यपि  निश्चित  समय  में  आवश्यकता  से  अधिक  पाए  गए  कर्मचारियों  के

 पर  नए  इस्पात  कारखानों  की  की  शभ्रावश्यकताओ्ों को  पुरा  करने  के

 लिए  विचार  किया  जा  सकता  है  तथापि  उनको  नए  कार्यस्थलों  पर  ले  भर्ती  की

 सम्बन्धित  कर्मचारियों  की  मजदूर  संघों  के  रवैए  इत्यादि  जैसी  कई  बातों  पर  fax

 करेगा  ।

 स्प  मंगलोर  पत्ता  के  लिए  पत्तन  न्यास

 339.  श्री  पी०  थ  क्या  लोहा  और  परिवहन  संती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  न्यू  मंगलौर  पत्तन  के  लिए  कोई  पत्तन  न्यास  नहीं  है  ;
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 क्या  इस  समय  न्यू  मंगलौर  पत्तन  के  प्रशासन  व्यवस्था  राज्य के  एक

 अधिकारी  कर  रहे  हें  ;  अर

 क्या  इस  पत्तन  के  उचित  कार्यकरण  कौर  श्रमिकों  के  हित  के  लिए एक  पत्तन

 न्यास  बनाने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एस०  :  नव

 मंगलौर  पत्तन  में  प्रभी  पत्तन  न्यास  नहीं  बना  है  ।

 चीफ  इंजीनियर  कौर  प्रशासन  कर्नाटक  सरकार  से  भारत  सरकार  के  पास  प्रतिनियुक्ति

 पर  एक  अधिकारी हैं  ।

 नव  मंगलौर  पत्तन  में  पत्तन  न्यास  बोर्ड  बनाने  का  सामान्य  प्रश्न  विचाराधीन

 परन्तु  श्रमिकों  का  हित  विभिन्न  श्रम  कानूनों  के  meta  संरक्षित  है  कौर  यह  आवश्यक  नहीं

 है  कि  श्रमिकों  के  हित  के  संरक्षण  के  लिये  पत्तन  न्यास  बनाया  जाए  ।

 एक  दूसरे  से  होने  वाले  संक्रामक  रोग  इन्फेक्शन )  के  मामले

 340.  श्री  राजदेव 1.0  क्या  स्वास्थ्य  और
 परिवार

 नियोजन  मंत्री

 सरदार  मोहिन्दर  fag  गिल  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  चिकित्सा  wader  द्वारा  हाल  में  किये  गये  अध्ययन  से

 अस्पतालों  में  एक  दूसरे  से  होने  वाले
 संक्रामक  रोगों  के  अत्यधिक  मामलों  का  पता  लगा

 हैं  ;

 क्या  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  एक  प्रमुख  विषाण  रोग  कां  पता

 लगाया  है  जो  कि  जापानी  wanes  रोग  की  भांति  खतरनाक  स्थिति  प्राप्त  कर  गया

 है  ;  और

 यदि  तो  इसके  उन्मूलन  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 स्वस्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ६  ए०  के०  एम०  इसहाक )
 भारतीय  श्रायुविज्ञान  झ्रनुसंधान परिषद  द्वारा  किए  गए  अध्ययन से  पता  चला है  कि

 प्रगतिशील  देशों  की  तुलना  में  श्रापरेशनोपरान्त  संक्रमण  भारत  में  afer  होता है  ।

 इस  बीमारी को  रोकने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  आवश्यक  कदम  उठा  रही  है  |

 डी०  डी०  zYo  के  nea  भ॑  ate

 341.  श्रीमती  विभा  घोर  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा क
 क  क  े  क  | ra  क्ति

 क्या  सरकार  को  पता  है
 कि  कीटनाशी  औषधियों के  बढ़ते  हुए  मूल्यों  उनके

 छिड़काव  के  काम  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है
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 क्या  डी०  डी०  टी०  का  जो  कुछ वष  qa  3000  wa  प्रति  टन

 अरब  बढ़  कर  9000  रुपयें  प्रति  टन  हो  गया

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप
 मंत्री

 (ait  ए०  के०  एम०  :

 जी  कुछ  हद  तक  प्रभाव  पड़ा है  ।

 डी०
 डी०  टी०

 के  मूल्य  में  जो  वृद्धि  हुई  है  वह  इस  प्रकार  है
 :--

 प्रति  प्रति

 मौद्रिक टन  afer टन

 पुरानी दर  नई  दर

 रुपए

 डी०  डी०  टी०  50%  3240  6550

 डब्ल्यू०  डी०  पी०

 डी०  टी०  to  75%  3820  9300

 डब्ल्यू०  डी०  पी०

 सरकार  ने  मलेरिया  पर  काबू  पाने  के  लिए  एक  संशोधित योजना  तैयार  की
 सरकार  ने  देश  में  डी०  डी०  टी ०  का  शरीक  से  अधिक  मात्रा  में  उत्पादन  बढ़ाने  का  भी

 निर्णय  लिया  है  ।

 मेडिकल  शिक्षा

 342.  श्री  पी०  गंगादेवी :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैडिकल  विद्यार्थियो ंके  लिए  एक  नया  कार्यक्रम  लागू  किया  जा  रहा  है  जिससे  कि  एम ०

 बी०  बी०  एस०  डिग्री  देने  से  पुर्व  झपना  की  अवधि  उप-प्रभाग  कौर  ताल्लुक  अस्पतालों  में

 क्या  मैडिकल  काले जों  को  निदेश  दिया  जायेगा  कि  वे  इस  बारे  में  नियम  कौर

 ग्राम  स्तर  पर  स्वास्थ्य  सेवा  समूह  के  साथ  झ्र खिल  भारतीय  समेकित  मैडिकल  शिक्षा  स्थापित

 करने  के  लिए  क्या  ठोस  उपाय  किये  गये  किये  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  के०  एम०  इसहाक )
 स

 चिकित्सा  शिक्षा  तथा  सहायक  जन  शक्ति  पर  इस  दल  की  सिफारिशों के  आधार पर  भारत  सरकार

 द्वारा  तैयार  की  गई  कार्यवाही  योजना  के  भ्रनुसार  देश  में  प्रत्येक  मैडिकल  कालेज को  शुरू  में  एक  जिले  के

 कम  से  कम  तीन  खण्डों  की  निवारण  तथा  श्रारोग्यकर  स्वास्थ्य  देख  भाल  की  पुरी  जिम्मेवारी

 दी  जानी  चाहिये  परन्तु  इतनी  गुंजाइश  होनी  चाहिये  कि  तीन  या  पांच  वर्षों  की  अवधि  में  चरणवार  पुरे

 जिले  को  इस  योजना  के  अन्तर्गत  लाया  जा  सके  ।  इन  मैडिकल  कालेजों  में  greta  का  प्रशिक्षण  जो  कि
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 सम्पूर्ण  रेफरेल-सेवा-कम्पलैक्स का  शीर्ष  मैडिकल  कालेज  अस्पतालों  से  पुरी  तरह  अलग

 कर  दिया  जाएगा  कौर  उनके  स्थान  पर  प्राथमिक  स्वास्थ्य  ताल्लुक  सब-डिवीजनल  तथा  जिला

 भ्र स्प तालों में  चलाया  जाएगा  |  संशोधित  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  को  1977  के  सत्र  से  ही  आरम्भ  करने  की

 आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  भारत  सरकार  ने  भारतीय  चिकित्सा  परिषद

 से  कहा  है  कि  वे  शैक्षिक  पाठ्यचर्या  की  पुनर्संरचना  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  करें  ताकि  चिकित्सा

 शिक्षा  में  सामुदायिक  चिकित्सा  के  प्रति  अनुकूल  झुकाव  प्राप्त  हो  तथा  विमान  नियमों/विनियमों  में

 आवश्यक  परिवर्तन  किये  जाएं  जिससे  कि  मैडिकल  कालेज  नई  पद्धति  को  अपना  सकें  ।

 चिकित्सा  शिक्षा  में  वांछित  परिवर्तन  लाने  तथा  उनको  लागू  करने  की  क्रियाविधि  के  प्रश्न

 पर  विचार  करने  के  लिए  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  ने  एक  उप-समिती  का  गठन  किया  ।  परिषद्‌  की

 कार्यकारिणी  समिति  उपसमिति  की  रिपोर्ट  पर  विचार  कर  रही  है  ।  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों

 से
 भी

 अनुरोध  किया  गया  है
 कि

 वे  इस  कार्यवाही-योजना  को  15  1976 से  पहले  लागू
 करने  के  लिए  कदम  उठायें  ।

 बड़  परिवारों  को  हतोत्साही  करना

 343.  को  बाल  कृष्ण  नेक सा  नायक  :  FIT  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि

 भारत  में  किन-किन  राज्यों  ने  बड़े  परिवारों  के  लिए  हतोत्साही  कीं  घोषणा  की

 ये  हतोत्साही  किस  प्रकार  के

 क्या  ये  हतोत्साही  जनसंख्या  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  नीति  के  भ्रनुरूप  और

 इन  हतोत्साह नों  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्र  की स्वीकृति ले  ली  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  सें  उप  मन्त्री  (aft  ए०  Ho  एम०  इसहाक )  :  )  भारत

 सरकार  द्वारा  प्राप्त  सुचना  के  भ्रनुसार  उत्तर  पंजाब

 और  मध्य  प्रदेश  राज्यों  और  दिल्‍ली  संघ  शासित  क्षेत्र  ने  अनियन्त्रित  प्रजनन  क्षमता

 पर  काबू  पाने  के  लिए  हतोत्साहन  के  कुछ  उपायों  की  घोषणा  की  है  ।

 राज्य  संघ  शासित  क्षेत्रों  ने  हतोत्साही  की  अपनी  योजनायें  बना  ली  हैं  जो

 प्रधानतया  इस  प्रकार  हैं--प्रसूति  विभिन्न  प्रयोजनों  के  लिये  प्रावास/भूमि  खण्डों

 के  आवंटन  निःशुल्क  बच्चों  के  लिये  नि:शुल्कता  शिक्षा  भत्ता  शादी  सुविधाओं  से  वंचित  करना

 तथा  उन  सरकारी  कर्मचारियों  कौर  जनता  के  सदस्यों  यथा  नौकरियों  से  afaa  रखना

 जो  बच्चों  की  निर्धारित  संख्या  तक  way  परिवार  को  सीमित  नहीं  कर  पाते  अथवा  नसबन्दी  ५ अआपर शत

 नहीं  करवाते  |

 16  1976  को  घोषित  की  गई  राष्ट्रीय  जनसंख्या  नीति  के  जिसकी  एक

 प्रति  लोकसभा  की  मेज  पर  रखी  जा  चुकी  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  प्रत्येक  राज्य  जैसा  ग्रावश्यक

 अर  या  उपयुक्त  समझे  अपनी  इच्छानुसार  अपने  कम  चोरियों  कौर  नागरिकों  को  प्राथमिकता  के  आधार

 पर  मकानों  का  ग्रावटनतन  करने  तथा  ऋण  ग्राही  देने  के  उपाये  कर  लें  |  राज्य  सरकारों  द्वारा  जो  जो  उपाय

 किये  गये  हैं  वे  मोटे  तौर  पर  राष्ट्रीय  जनसंख्या  नीति  की  भावना  और  संकल्प  के  अ्रनुरूप  है  ।

 को  दृष्टिगत  रखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 पादे ट  अधिन

 BENEFITS  OF  LEAVE  TO  WORKERS  OF  DHABAS  IN  DELHI

 344.  Shri  Lalji  Bhai  :  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  workers  engaged  by  the  ‘“dhabasਂ  in  Delhi  have  to  work  for  whole  of  the
 week  and  are  given  any  leave;  and

 (b)  if  so,  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  against  the  proprietors  of  the
 in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma)  :  (a)  and  (b)  Accord-
 ing  to  Delhi  Administration,  it  is  not  a  fact  that  the  workers  engaged  by  the  ‘‘dhabas’’  in  Delhi  are
 not  given  weekly  holidays.  The  Administration  has  been  taking  appropriate  action  on  receipt
 of  complaints  in  this  regard.  Special  inspections  have  also  been  made  a  number  of  times  and
 action  taken  against  the  defaulting  managements.

 प्रत्येक  सामुदायिक  विकास  खण्डों  में  उप  डाकघरों  का  खोला  जाना

 345.  श्री  नवल  किशोर  सिह  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कौन-कौन  से  सामुदायिक  विकास  खंड  हैं  जहां  विकास  क्षेत्र  में  एक  भी  उप  डाकघर

 नहीं  कौर

 क्या  उन  क्षेत्रों  में  उप  डाकघर  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ?

 श्व  स संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  wafer  Nt  लग |  न  सूची  में  दे  दी  गई  है  ।

 कुछ  इलाकों  में  उप  डाकघर  खोलने  के  प्रस्तावों  पर  संबंधित  पोस्टमास्टर  जनरल  विचार

 कर  रहे  हैं  ।

 विवरण

 देश  के  ऐसे  सामुदायिक  विकास  खंडों  के  नाम  प्रदर्शित  करने  वाला  जिन  के  इलाके

 में  एक  भी  उप
 डाकघर  नहीं  है

 ।

 SSS  SS  Se
 t

 सकील का  नाम

 1  2
 le NS  ES  ES  a,  SS  TS  SA  at

 1.  गअ्रान्ध्ल  सकील  पडाईपेंटा  |

 2.  बिहार  टं डी क्त

 मो

 कृदियानंद
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 ee  ——— ण्य

 ् ्

 मे

 भवियाँव  गांपी  कंडार

 सानिया
 ।

 3.  उत्तर  पश्चिमी  सर्किल  सुनील  ।

 श्री जंग 4.  उत्तर  पूर्वी  सकिल

 थडलासकेंग

 ~
 ह

 नोकलाक  |

 उड़ीसा  सकील  e  न॑  गोवि  कुड १६  ww मंड गमा

 बोलना  थुमाल

 जमाई  कन काडा हड  |

 6.  राजस्थान  सकील  भाटिया  ।

 7.  उत्तर  प्रदेश  सकील  ै  भरो  छे
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 — 9

 ि

 गारा  धौली  कुदा

 भागन  तख्याम

 water,

 खे  पता

 सिकन्दर पु रसा

 तिलाना  t

 8.  पश्चिम  बंगाल  o

 गोयल
 का

 इन्टरनेशनल  SANA  का  भारत  का

 प्रस्तावित  दौरा

 346.  श्री  मधु  दण्डवत :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सोशलिस्ट  इन्टरनेशनल  ने  भारत  में  आपातकालीन  स्थिति  की  घोषणा  के  पश्चात्‌

 वहां  की  स्थिति  का  झ्रध्ययन  करने  के  लिए  भारत  में  अपना  प्रतिनिधिमंडल  भेजने  का  निर्णय  किया  था  ;

 यदि  तो  प्रतिनिधिमंडल  को  भारत  ara  की  अनुमति  नहीं  दी  कौर

 यदि
 at,

 तो
 इसके  क्या  कारण  हैं

 ?
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 विदेश  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  (at  बिपिन पाल  1975  में  हमें  बताया

 गया  था  कि  सोशलिस्ट  इन्टरनेशनल  श्री  जयप्रकाश  नारायण  की  हिय-सहन  की  स्थिति  कौर  स्वास्थ्य  को

 देखने  के  लिए  2  प्रतिनिधि  भारत  में  प्रतिनियुक्त  करना  चाहता  है  ।

 wie  :  सोशलिस्ट  इन्टरनेशनल  को  यह  बतया  गया  कि  सभी  राजनीतिक  वादियों

 जिसमें  श्री  जयप्रकाश  नारायण  भी  शामिल  अ्रच्छी  तरह  देखभाल  की  जा  रही  है  ।  उन्हें  यह  भी

 बताया  दिया  गया  था  कि  इसप्रकार  की  जांच  के  लिए  किसी  विदेशी  संगठन या  व्यक्ति  को  भारत

 का  कोई  प्रशन  नहीं  क्योंकि  यह  हमारे  श्रान्त  रिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  करने  के  बराबर  होगा  |

 कारण  यात्री  नौवहन  सेवा

 347.  श्री  मधुदण्डवते  :  कया  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि
 :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  की  मुगल  लाइन्स  का  विचार  कोंकण  यात्री  नौवहन  सेवा  बन्द  करने

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  महाराष्ट्र  राज्य  परिवहन  के  माध्यम  से  नौवहन  सेवा  चलाने  की

 इच्छा  व्यवत  की  है  ;

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  सुझाव  दिया  है  कि  नौवहन सेवा  से  हुई  हानि  के  भार  का  कुछ  भाग

 गोझा  सरकार  को  भी  वहन  करना  और

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच  ०  एम०  द्विवेदी  )  नहीं  ।

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  कोई  ऐसा  सुझाव  नहीं  दिया  गया है  ।

 श्रोत  प्रस्ताव  कि  मुगल  लाइन  द्वारा  उठाई  गई  हानि  को  महाराष्ट्र  तथा  गोगा

 द्वारा  वहन  किया
 वीणा  रानी  है  |

 LINKING  OF  DisTRICT  HEADQUARTERS  BY  T.  D.

 348.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  all  State  Headquarters  are  likely  to  be  connected  by  S.  T.  D.  ,with  District

 Headquarters  in  the  near  future;  and

 (b)  if  so,  the  time  likely  to  be  taken  in  providing  this  facility  in  all  the  District  Headquarters
 in  Madhya  Pradesh  ?

 The  Minister  of  Communications  (Dr.  Shanker  Dayal  Sharma)  :  (a)  The  Department  plans
 to  connect  all  the  District  Headquarters  to  their  respective  State  Capitals.  This  will  |  be  done  pro-

 gressively  depending  upon  the  availability  of  resources  and  equipment.

 (b)  No  time  schedule  has  been  fixed  for  connection  of  District  Headquarters  in  M.  P.  to

 Bhopal  by  S.  T.  D.

 TELEPHONE  FACILITIES  TO  HOSHANGABAD  AND  EAST  NIMAR  DISTRICTS.

 349,  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state  the  names

 of  places  in  Hoshangabad  and  East  Nimar  Districts  of  Madhya  Pradesh  where  Government

 propose  to  provide  telephone  facilities  dur  ing 11  i  O76.77 | AIOsfis
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 ss  न»
 The  Minister  of  Communications  (Dr.  Shanker  Dayal  Sharma)  :  It  is  proposed  to  provide

 Public  Call  Offices  at  Charkheda  in  Ho ट  की av  shangabad  district  and  Khakn  ar  in  East  Nimar  district
 during  the  year  1976-77.  AP.C.O.  at  Sihada  in  East  Nimar  district  has  already  been  provided.
 during  this  year.

 PAYMENT  OF  Low  WAGES  BY  CONTRACTORS  ON  CENTRAL  RAILWAY

 350,  Shri  G.  Dixit  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  companies,  firms  and  contractors  engaged  in  unloading  of  wagons  in  the:
 various  Divisions  of  the  Central  Railway  ;

 (b)  whether  Harijans,  Adivasis  and  persons  belonging  to  the  backward  classes  working  with.
 these  contractors  have  been  getting  very  low  wages  for  several  years  and  they  are  also  being  dep-
 rived  of  the  benefits  available  to  them  under  the  various  labour  welfare  laws;  and

 (c)  if  so,  the  action  being  taken  by  Government  to  improve  the  lot  of  such  employees ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  (a)  to  (c)  :  Information:
 is  being  collected  and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  House  after  it  is  received  from  the  autho--
 rities  concerned,

 IRON  Ore  Deposits  IN  BASTAR  DistTRicT  OF  M.  P.

 351.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  any  proposal  for  the  exploitation  of  iron
 ore  deposits  found  in  Bastar  District  of  Madhya  Pradesh  and  for  setting  up  of  a  pig  iron  plant  in
 the  State:  and

 (b)  if  so,  the  action  taken,  so  far,  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Steel  and  Mines  (Shri  Chandrajit  Yadav)  :  (a)  and  (b)  The  Bailadila  Iror
 Ore  Deposit  No.  14  in  Bastar  District  of  Madhya  Pradesh  is  already  being  exploited  for  exports
 since  April,  1968.  Another  mine  at  Bailadila  Deposit  No.  is  also  being  developed  for  exports.

 Studies  carried  out  by  the  Metallurgical  and  Engineering  Consultants  (India)  Ltd.  in  1973,
 at  the  instance  of  NMDC,  indicated  that  the  setting  up  of  a  pig  iron/sponge  iron  plant,  based  on:

 ore  fines,  at  Bailadila  would  not  be  economical.  A  feasibility  report  for  an  integrated  steel  plant,
 based  on  the  iron  ore  deposits  of  Bailadila,  has  teen  prepared  and  is  now  under  study  in  SAIL.

 प्रधानमंत्री  के  विदेशों  के  दौरे

 352.  एन०  ०  कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 प्रधान  मंत्री  ने  हाल  ही  में  किन  देशों  का  दौरा  किया  है  ;

 क्या  वहां  इस  बात
 पर

 कोई
 चर्चा  की  गई  थी  कि

 हिन्द  महासागर  महाशक्तियों
 के

 सै

 उनकी  सैनिक  गतिविधियों  या  सैनिक  होड़  से  मुक्त  रहना  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बिपिनपाल  :  सोवियत  समाजवादी  गणतंत्र

 जर्मन  जनवादी  गणराज्य  तथा  अफगानिस्तान  |

 और  :
 जी  हां

 ।
 हिन्द  महासागर को  तनाव  तथा  विदेशी  सैनिक  et  से  मुक्त  शांति

 का  क्षेत्र  बनाने  के  बारे  में  प्राम  सहमति  थी  ।
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 ना

 DEMAND  FOR  TREATING  MEDICAL  REPRESENTATIVE  A  5  ‘WORKMEN’

 353.  Dr.  Laxminarayan’Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  demands  of  the  Mcdical  Re-

 presentatives  that  they  should  be  included  in  the  definition  of  Workmen  by  making  amendments
 in  labour  laws;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma)  :  (a)  and  (b).  They’
 Sales  Promotion  Employees  (Conditions  of  Service)  Act,  1976,  which  came  into  force  with  effect.

 from  the  6th  March.  1976  and  regulates  certain  conditions  of  service  of  sales  prcmotion  employees,
 meets  the  demands  of  the  medical  representatives.

 चिकित्सा  प्रतिनिधियों  के  लिए  मजूरी  बोड़  को  स्थापना

 354.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कं |  ध स क्या  चिकित्सा  प्रतिनिधियों  ने  मांग  की  है  कि  उनके  लिए  एक  qa  जूरी  बोड़  गठित

 ौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ह ै?

 श्रम  मंत्रालय सें  उप  मंत्री  बालगोविन्द  :  ऐसी  कोई  मांग  प्राप्त नहीं  हुई  है
 t

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दक्षिण  अफ्रीका  को  जातिवादी  शासन  का  विरोध

 355.  श्री  सरोज  मुकर्जी
 :

 कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  क्या  भारत  सरकार ने

 यह  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  न्यूजीलैंड  ने  रगबी  खेलने  के  लिए  अपना  खिलाड़ी-दल  दक्षिण  श्रमिक  भेजकर

 उसके  साथ  अपने  खेल  सम्बन्ध  बनाये  हुये  इस  ग्रा धार  पर  21  भ्र फ़ीकी  अर  अरब  देशों  द्वारा  श्रोलम्पिक

 खेलों  में  न्यूजीलैंड  द्वारा  भाग  लेने  के  विरोध  में  श्रोलम्पिक  खेलों  से  हट  जाने  पर  दक्षिण  भ्र फ़ीका  के

 वादी  शासन  के  समक्ष  भारतीय  लोगों  का  विरोध  प्रकट  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  सं  उप  मंत्री  बिपिन पाल  :  भारत  सरकार  ने  दक्षिण  अ्रफ्रीका  द्वारा

 व्यवहृत  जातिवाद  तथा  जातीय  पृथग्वासन  की  नीति  की  भर्त्सना  की  है  कौर  खेल  के  क्षेत्र  में  भी  इसके

 व्यवहार  का  उतना  ही  विरोध  किया  है  जितना  कि  wea  क्षेत्रों  में  ।  भारत  सरकार

 अर्धिक  तथा  wee  क्षेत्रों  जिसमें  खेल  भी  शामिल  संयुक्त  राष्ट्र  वारा  पारित  संगत  प्रस्तावों  के  भज

 दक्षिण  भ्र फ़ीका  का  पूर्ण  बहिष्कार  कर
 रही  है  ।

 फिलिस्तीन  मुक्ति  संगठन  एल०  ato)  के  संघषेकर्ताओं  के

 लिए  सहायता

 356.  श्री  सरोज  मुकर्जी  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  तथ्य  को  ध्यान में
 रखते  हुये  कि  फिलिस्तीन  मुक्ति  संगठन  के  संघषंकर्ताओं  पर  प्रतिदिन  भ्राक्रमिक  प्रहार  किये  जा  रहे  हैं

 श्र  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  ने  फिलिस्तीनी  मुक्ति  संगठन  की  मांग  को  उचित  तथा  मानवीय  मानकर  स्वीकार

 किया  कौर  भारत  सरकार  ने  भी  फिलिस्तीन  मुक्ति  संगठन  के  समर्थन  में  अपनी  नीति  घोषित  की  है

 मंत्रालय  के  फिलिस्तीन  मुक्ति  संगठन  की  साज  सामान  से  सहायता  के  लिए  क्या  ठोस  उपाय  किये  हैं  ?

 55.



 Mitten  Answers  Sravana  21,  1898  (Saka)

 fata  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बीपीओ  पाल  भारत  सरकार  ने
 फिलिस्तीनी  मुक्ति

 संगठन  के  प्रतिनिधिक  स्वरूप  को  मान्यता  दी  है  ale  संयुक्त  राष्ट्र  संगठन  में  तथा  अरन्य  अंतर्राष्ट्रीय  मंचों

 उतने  फिलिस्तीनी  जनता  के  हितों  को  समनुरूप  तथा  सैद्धान्तिक  समर्थन  प्रदान  किया  है  ।  जनवरी

 1975
 में  फिलिस्तीनी  मुक्ति  संगठन  को  दिल्‍ली में में  aoa  कार्यालय  खोलने  की  अनुमति  दी  गई  थी  ।

 सरकार  फिलिस्तीनी  विद्यार्थियों  को  छात्रवृत्तियां  भी  देती  है  तथा  फिलिस्तीनी  शरणार्थियों  के  निर्वाह

 &  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  के  राहत  एवं  निर्माण  अभिकरण  को  अंशदान  करती  ra  ।

 तीव्र  डाक  सेवाਂ  की  सुविधा  वाले  नगर

 357.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 भारत  के  उन  नगरों  कौर  कस्बों के  नाम  पौर  संख्या कया  है  जहां  1  1976  की

 डाक  सेवाਂ  की  सुविधाएं  उपलब्ध  atk

 क्या  इस  सुविधा  का  विस्तार  ale  अधिक  नगरों  तक  करने  का  प्रस्ताव  है  प्रौढ़  क्या  इस  बारे

 में  कोई  कार्यक्रम बनाया  गया  है  ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल
 :  1  1976  को  भारत के  392  नगरों|

 कस्बों  में  शीघ्र  डाक  सेवा  की  सुविधा  उपलब्ध  थी  ।  इनमें  से  45  राष्ट्रीय  केन्द्र  हैं  जो  एक  दूसरे  से  जुड़ें

 हुए  शेष  347  क्षेत्रीय  केन्द्र  जो  संबंधित  राज्यों  की  राजधानियों  संघ  शासित  राज्यों  के  मुख्यालयों

 के  साथ  जुड़े  हुए  हैं  ।  एक  सुची  संलग्न  जिसमें  इन  केन्द्रों  के  राज्यवार  नाम  दियें  गये  हैं  ।

 में  रखी  गई  |  देखिये  संख्या  एल०  ठी  ०-11053/76]

 परिवहन  सुविधाओं  के  निर्धारित  समय  को  ध्यान  में  रखते  हुये  wea  नगरों  में  भी  इस  सेवा

 का  विस्तार  करने  के  प्रश्न  पर  समय-समय  पर  विचार  किया  जता  है  ।

 गांवों  झ  दैनिक  डाक  वितरण  सेवा

 358.  को  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  संचार  wall  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  प्रत्येक  राज्य-संघ  क्षेत्र  में  कितने  गांव  1-7-76 को  दैनिक  डाक  वितरण  सेवा
 के

 ard  थे  ;

 उनमें से  कितने  गांवों में  डाक  वितरण  सेवा  सप्ताह में  एक  सप्ताह  में  दो  सप्ताह

 में  तीन  बार  तौर  दो  सप्ताह  में  एक  बार  है  ;

 क्या  दैनिक  डाक  वितरण  सेवा  का  ate  ate  गांवों  में  विस्तार  करने  की  मारन  डाक

 वितरण  सेवा  से  वंचित  गांवों  में  डाक  सेवा  की  ग्रामपति  बढ़ाने  की  कोई  योजना  है  ;  शरर

 यदि  तो  उसकी  क्या  रूपरेखा है  ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  सनौर  इस  संबंध
 में  एक  विवरण  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल  ०  110  eal
 76|

 ate  डाक  सालों  के  अध्यक्षों को  हिदायतें  दे  दी  गई  हैं
 कि

 वे  दैनिक  डाक  वितरण

 की  सुविधा  यथासंभव  अधिक  से  अधिक  गांवों  तक  पहुंचाएं  ।
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 दलितों  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सुची

 359.  को  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  दिल्‍ली  सहित )
 कलकत्ता  कौर  मद्रास  महानगरों  में  से  प्रत्येक  में  ate

 भारत  संघ  के  अन्य  राज्यों  की  राजधानियों  में  निम्नलिखित  श्रेणियों  के  टेली  फोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रती  क्षा

 सूची में  31-3-1976 तथा  30  1976 को  (i)  भ्रम-वाई-टी  (ii)  विशेष  (111)  सामान्य

 वर्गों  के  कितने  आवेदन  पत्र

 इन  श्रेणियों  में  से  प्रत्येक  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  पहला  नाम  किस  तारीख  को  ः  किया

 गया  था  ;  कौर

 क्या  उपरोक्त  नगरों  में  और  अधिक  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  के  लिए  कोई  प्रयास  किया  जा

 रहा  है  ताकि  प्रतीक्षा  सुची  में  नामों  की  संख्या  कम  की  जा  सके
 ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  ौर  वांछित  सुचना  एकत्र की  जा  रही  है

 श्र  उसे  यथासमय  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 उपलब्ध  सीमित  साधनों  के  श्रंतगंत  एक्सचेंजों  की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  निरंतर  प्रयास

 किए  जा  रहे  हैं  ।

 OPENING  OF  NEW  AYURVEDIC  AND  HOMOEOPATHIC  COLLEGES

 360.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  there  is  a  proposal  to  open  new  Ayurvedic  and  Homoeopathic  colleges  and
 universities  with  a  view  to  promote  Ayurdvedic  and  Homoeopathic  systems  of  medicine  in  the
 country;

 (b)  the  number  of  locations  of  schools,  colleges  and  universities  of  both  the  systems  of  medicine
 in  the  country  at  present;  and

 (c)  the  number  of  students  undergoing  study  in  both  the  systems  of  medicine?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.  K.  M.  Ishaque)  5.

 (a)  The  Central  Government  have  no  proposal  for  opening  any  new  Ayurvedic  and  Homoeopathic
 colleges  and  universities.  The  Fifth  Plan  provides  for  strengthening  of  the  existing  under-graduate
 colleges  and  lays  emphasis  on  quality  and  not  quantity  in  the  field  of  education,

 (b)  Number  of  educational  institutions

 Ayurvedic  83

 Homoeopathic  e  92

 Total  e  175

 There  is  also  one  Ayurvedic  University  at  Jamnagar.

 (c)  It  is  estimated  that  the  number  of  students  admitted  annually  in  Ayurvedic  and  Homoeo-

 pathic  institutions  is  about  3,000  and  2,000  respectively.

 INDIAN  NATIONALS  IN  LEBANON

 362.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  number  of  Indian  nationals  evacuated  from  Labanon  and  the  places  where

 they  have  been  rehabilitated;
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 (b)  what  has  happened  to  their  movable  and  immovable  property;

 (c)  the  total  number  of  Indian  nationals  in  Lebanon  and  of  those  killed  in  the  present  war;
 cand

 (d)  whether  the  employees  of  Indian  Embassy  in  Lebanon  were  also  evacuated?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Bipinpal  Das):  (a)  Around  660
 indian  nationals  are  reported  to  have  left  Lebanon  since  September  1975.  Indian  employees
 of  the  Government  of  India  and  Public  sector  undertakings  who  were  withdrawn  from  Lebanon
 were  assigned  to  posts  in  India  or  abroad.  As  regards  others,  e.g.  private  individuals,  business-
 men  and  employees  of  international  organisations,  their  departure  was  based  on  their  own  deci«

 sions  or  that  of  the  International  Organisations  concerned,  and  the  question  of  our  rehabi-
 litating  them  does  not  arise.

 (b)  Indian  nationals  like  other  foreigners  took  away  with  them  only  easily  movable  articles.

 Heavy  movable  and  immovable  properties  were  left  behind.

 (c)  The  total  number  of  Indians  in  Lebanon  today  is  estimated  to  be  around  40.  Four

 Indians  have  been  killed  so  far  in  the  conflict.

 (d)  Yes,  Sir.

 दक्षिण  अफ्रीकी  सरकार  द्वारा  पारियों  का  न  दिया  जाता

 363.  श्री  एम०  एस०  पुरती  :
 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  '

 क्या  दक्षिण  अमरीकी  सरकार  ने  महात्मा  गांधी  के  पांच  प्रयोजनों  को  पारपत्र  देने  से  इन्कार  कर

 दिया  है  ;

 क्या  उन्होंने  इस  बारे  में  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  भारत  सरकार  से  ग्रनुरोध  किया

 विदेश  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (sit  बिपिन  पाल  :  हमारी  सुचना  के  अनुसार

 महात्मा  गांधी  की  श्रीमती  इला  रामगोबिन  के  श्री  मेवा  रा मगो बिन  ने  अपने  बच्चों

 पासपोर्ट  के  लिए  ग्रा वेदर  किया  था  ।  दक्षिण  अ्रफ़ीकी  सरकार ने  पासपोर्ट  देना  ईस्वी कार  कर  दिया  था  ।

 जी  नहीं  ।

 NON-DEPOSIT  OF  PROVIDENT  FUND  BY  DISTILLERIES  IN  UJJAIN  (M.  P.)

 364.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  La  wus bour  b Uy  pl  eace VaoU  d  to  state  :

 (a)  the  amount  relating  to  provident  fund  and  the  Employees’  State  Insurance  Scheme  which

 has  not  been  deposited  with  the  Government  by  the  distilleries  in  Ujjain  (M.  P.)  from  1973-74

 to  March  1975-76;

 (b)  whether  deductions  made  on  this  account  are  utilised  in  other  business  by  the  distil-

 leries  ;

 (c)  whether  very  few  workers  are  shown  as  permanent  in  their  muster  rolls  and  a  large  num-

 ber  of  workers  are  shown  as  temporary  and  daily  wagers  with  a  view  to  deprive  these  workers

 of  the  beaefits  and  facilities  available  under  the  labour  welfare  laws;  and

 (d)  if  so,  how  Government  propose  to  remedy  the  situation?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma)  :  The  Provident  Fund

 Authorities  and  the  Employees’  State  Insurance  Corporation  have  intimated  as  under

 (a)  &  (b)  There  is  only  one  distillery  at  Ujjain  known  as  M/S.  Doongaji  &  Company.  The
 -establishment  is  regular  in  the  payment  of  provident  fund  dues.  They  are,  however,  in  default
 of  a  sum  of  Rs.  19,368  as  Employees’  State  Insurance  dues  as  on  March,  1976.

 (c)  &  (d)  For  the  purpose  of  coverage  under  the  Employees’  Provident  Funds  and  Mis-
 cellaneous  Provisions  Act,  1952  and  the  Employees’  State  Insurance  Act  1948,  no  distinction
 has  been  made  between  permanent,  temporary  and  daily  wages  employees.  Detailed  information
 regarding  permanent,  temporary  and  daily  wages  workers  of  the  establishment  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 BENEFIT  OF  LABOUR  LAWS  TO  WORKERS  OF  PANNA  DIAMOND  MINE

 365.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to
 ‘refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  2439  on-15th  April,  1976  and  state

 (a)  whether  the  information  has  since  been  collected;  and

 (b)  if  so,  the  facts  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev  Prasad)  :  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed  in  the  Library.  See  No.  LT—
 11055/76}.

 (01.0  FOUND  IN  M.  P.

 366,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleasd  to  refer
 ‘to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  777  on  18th  March,  1976  and  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to  conduct  an  intensive  survey  of  the  area  and  if  so,  the
 ‘time  by  which  it  would  be  completed;  and

 (b)  the  expenditure  incurred  so  far  on  the  preliminary  exploration  work  and  the  estimated
 -quantity  of  deposits  in  the  area  and  the  expenditure  likely  to  be  incurred  thereon  in  future?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdey  Prasad)  (a)  &  (b)
 ६  area State  Government  of  Madhya  Pradesh  has  been  conducting  geological  exploration  in  th

 near  village  Barjor  of  Raigarh  District.  It  is  premature  to  indicate  when  this  investigation  would
 be  completed  or  what  is  the  estimated  quantity  of  deposits  and  the  likely  expenditure.

 Rarps  MADE  ON  THE  PREMISES  OF  SPURIOUS  DRUG  MANUFACTURES

 to  state

 367.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be  p!  eased

 (a)  whether  raids  were  carried  out  on  the  premises  of  spurious  drug  manufactur.  ers  in  Kanpur
 (U.  P.)  in  past  months  and  in  Indore  in  Madhya  Pradesh  and  other  parts  of  th  country  and
 whether  Government  have  received  information  that  they  are  manufacturing  spu  rious  drugs  on
 country-wide  scale  and  if  so,  the  facts  thereof  ;

 (b)  whethér  bogus  licences  have  also  seized  alongwith  spurious  drugs;

 (c)  whether  the  number  of  spurious  drug  manufacturers  and  bogus  licences  decreased  or
 increased  as  compared  to  the  number  there  of  in  the  past  years  indicating  the  perc  entage  thereof;
 and

 ec bd  taken  to  che lane  प्रण चि  Uf k  the  man 16  manu La  pty.
 (d)  the  step:  acture  cf  spurious  drugs  in  future?

 59



 Written  Answers  Sravana  21,  1898  (Saka):
 es

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.  K.  M.  Ishaque  :

 (a)  to  (d)  Inspections  of  drug  manufacturers  and  dealers  are  carried  out  by  the  Drug  Control

 authorities  of  the  Central  and  State  Governments  as  a  matter  of  course.  Special  raids
 are  made  whenever  information  is  received  regarding  the  existence  of  bogus  manufac-
 turers  and  dealers.  Those  who  violate  the  provisions  of  the  Drugs  and  Cosmetics  Act  and  Rules
 thereunder  are  prosecuted.  The  Madhya  Pradesh  authorities  are  reported  to  have  made  2  raids

 in  Indore  and  one  in  Raipur  on  unlicensed  drugs  manufacturers.  In  Kanpur,  the  Drug
 Control  authorities  of  Uttar  Pradesh  are  reported  to  have  raided  a  spurious  factory  on  the  13-7-76
 and  seized  labels  tabletting  machinery  and  spurious  drugs.  Two  persons  were  arrested.  No

 bogus  licences  are  reported  to  have  been  seized  in  these  raics,  The  Drugs  and  Cosmetics  Act,
 1940  does  not  contain  the  definition  of  drugs  and  as  such  statistics  regarding  them
 or  about  bogus  licences  are  not  maintained.

 The  State  Governments  have  been  requested  to  intensify  the  drive  against  adulterated  and

 sub-standard  drugs.  Central  assistance  is  being  given  to  State  Governments  to  improve  drug

 testing  facilities.  It  is  also  proposed  to  amend  the  Drugs  and  Cosmetics  Act,  1940  to  make  its.

 provisions  more  deterrent.

 बच्च कऋ  श्रमिकों  को  भूमि

 368.  श्री  एम०  एम०  प्रती  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बन्धक  श्रमिकों  को  कृषि  भूमि  देने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ;  शौर

 यदि  उनके  लिए  फालतू  भूमि  उपलब्ध  नहीं  है  तो  इस  बारे  में  कया  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 श्रम  मात्रा लय  में  उप  मन्त्री  बालगोविन्द  :  कौर  एक  विवरण  सभा  की

 मेज  पर  रखा है  ।

 आन्ड्  प्रदेश
 :

 स्वतंत्र  किए  गए  826  बन्धक  श्रमिकों  में  से  698  श्रमिकों  को  पुनः

 स्थापित  किया  गया  है  ।  स्वतंत्र  किए  गए  बन्धक  श्रमिकों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  कृषि

 संबंधी  भूमि  atc  गह  स्थल  wafer  करने  के  लिए  सभीं  हरिजन  कल्याण  निदेशक

 ग्रोवर  पिछड़े  हुए  वर्गों  के  कल्याण  निदेशक  को  area  जारी  किए  गए  उन्हें  कृषि  संबंधी

 कामों  कौर  कृषि-विकास  के  लिए  ऋण  देने  शर  स्वतंत्र  किए  गए  बन्धक  श्रमिकों  को  वरीयता

 और  प्राथमिकता के  आधार  पर  ब्याज  की  अधिमानी  दर  पर  ऋण  देने  का  अधिकार  भी

 दिया  गया  है  ;  wa  तक  स्वतंत्र किए  गए  19  बन्धक  श्रमिकों  को  कृषि-भूमि  सौंपी  गई ।

 यदि  अ्रतिरिक्त  भूमि  नहीं  होती  है  तो  आधिक  सहायता  कार्यक्रमों  की  कौर  ऋण

 देकर  ait  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  ऋण  लेकर  भी  स्वतंत्र  किए  गए  बन्धक  श्रमिकों  के  लिए  उपयुक्त

 स्थापन  संबंधी  कार्रवाइयों  की  व्यवस्था  करेगा
 ।

 बिहार  पुनर्वास  योजना  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  581  बन्धक  श्रमिकों  को

 730  एकड़  भूमि  आबंटित  की  गई  |  श्री  तक  राज्य  बजट  से  रु०  2,76,000  at  किए

 गए  है
 ।

 राजस्थान  स्वतंत्र  किए  गए  1394  बन्धक  श्रमिकों  को  कृषि-भरी  श्रांबटित  करके
 >

 पुन  स्थापित  किया  गया  Q  |  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  को  रु०  500  देने  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ।  स्वतंत्र  किए  गए  28  बन्धक  श्रमिकों  को  राजस्थान  में  सूचीबद्ध  किए  गए  बैंकों

 द्वारा  रु०  32400  की  ऋण  सुविधा
 दी  गई  है  |  स्वतंत्र  किए  गए  12  बन्धक  श्रमिकों  को

 राजस्थान  नहर  में  रोजगार  दिया  गया  है  ।
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 उड़ीसा  स्वतंत्र  किए  गए  95  बन्धक  श्रमिकों  को  पुन  :  स्थापित  किया  गया है  ।

 जातिय  झ्र  ग्रामीण  कल्याण  बजट  से  रु०  5  लाख  wafer  किए  गए  गैर-जन  जातीय

 श्रमिकों के  पुरःस्थापन  के  लिए  to  3  लाख  आबंटित  किए  गए  हैं  |  wa  तक  28.  96

 एकड़  कृषि  भूमि  आबंटित  की  गई  है  ।

 तमिलनाडु  :  432  परिवारों  को  कृषि  योग्य  भूमि  सौंपी  गई ।  179  जिन्हें

 भूमि  नहीं  दी  गई  को  उपसंगी  काश्तकारी  सहायता  दी  गई  थी  ।  स्टेट  बैंक  श्राफ  इंडिया
 ने  कोएम्बेटोर  जिले  में  स्वतंत्र  किए  250  बन्धक  श्रमिकों को  उत्पादक  उद्यमों  के  लिए

 पांच  लाख  रुपये  मंजूर  किए  ।  स्वतंत्र  किए  गए  श्रमिकों  को  बसाने  के  लिए  दक्षिण  श्रीकांत

 ज़िले के  लिए  रु०  1  लाख  की  मंजूरी दी

 उत्तर  प्रदेश  :  देहरादून  ज़िले  के  स्वतंत्र  किए  गए  2498  बन्धक  श्रमिकों  को  कृषि

 के  लिए  2485. 39  एकड़  भूमि  शर  कृषि  संबंधी  बन्द  को  खरीदने  के  लिए  रु०  1,31,430

 की  राशि के  ऋण  आबंटित  किए  गए  हैं  ।  कृषि  शर  पशु  पालन  के  क्रय  के

 सहकारी  कौर  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  स्वतंत्र  किए  गए  बन्धक  श्रमिकों  को  रु०  1,  06,200

 की  राशि  के  प्रेरित  दिए  गए  हैं  ।

 तिरूचि  जिले  में  चीनी  मिलों  के  श्रमिकों  को

 जबरन  छुट्टी

 369.  श्री  दिनेश  भट्टाचार्य :
 क्या  श्रम  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  तमिलनाडु  के  तिरूचि  जिले  की  तीन  चीनी  मिलों  में  लगभग  2,400  श्रमिकों

 को  जबरन  wat  दी  गई  ;  झर

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  जबरन  छुट्टी  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या

 कदम  उठाये हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  और
 :  यह  मामला

 शअनिवायत  राज्य  के  कार्यक्षेत्र  में  जाता  है  ।  तमिल  नाडु  सरकार  द्वारा  सपलब्ध  कराई  गई

 सुचना  के  अनुसार  कोठारी  शूगर  एण्ड  केमिकल्स  लिमिटेड  (21  1976  से  291

 1976 दक्कन  शूगर  एण्ड  शझ्राबखारी  कम्पनी  लिमिटेड  (547  श्रमिक  16

 ait  काबेरी  शुगसं  एण्ड  केमिकल्स  fro  (406  श्रमिक  29  1976

 विभिन्न  तारीखों  को  1244  स्थायी  श्रमिक  जबरी  wet पर  भेजे  गए  थे
 ।

 इस  बाद-विषय  पर

 उठाये  गए  विवाद  को  राज्य  औद्योगिक  संबंध  तंत्र  ने  संराधन  हेतु  हाथ  में  लिया  था
 ।  संसाधन

 विफल  हो  जाने  के  कारण  तमिल  नाडू  सरकार  मामले  में
 प्रौढ़

 आगे  कार्यवाहियां  करने  पर
 विचार  कर  रही  है  ।  सूचित  किया  गया  है  कि  इस  मामले  पर  राज्य  शिखर  निकाय  की

 स्थायी  समिति  की  ग्रा गामी  बैठक  में  विचार-विमर्श  किया  जाना  है  ।

 पुर्जों  तट  के  बाक्साइट  निक्षेपों  का  उपयोग

 370.  है|  डी०  डी०  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने की  HT  करेंगे  कि  :

 क्या  उन  के  मंत्रालय  ने  हाल  में  पूर्वी  तट  पर  पाये  बाक्साइट  निक्षेपों  के

 उपयोग  संबंधी  योजनायें  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  उसकी
 मुख्य-मुख्य

 बातें  क्या
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 ~
 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  स  उप  मंत्री  (at  सुखदेव  :  और  (a):  पूर्वी

 तट  क्षेत्र  में
 बाक्साइट

 भंडारों  को  प्रमाणित  करने  का  कार्यक्रम  चल  रहा  है
 ।  प्रमाणन  कार्यों

 के  परिणामों  के  आधार  पर  इन  निक्षेपों  की  खुदाई  की  योजनाएं  बनाई  जाएंगी ।

 ईरान  को  निर्यात  के  लिए  अलुमिना

 371.  श्री  डी०
 डी०  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  ईरान  भारत  में  उस  अलुमिना  बनाने  की  शीरानी  उस  योजना  को  कार्यरूप

 नहीं  दे  रहा  जो  ईरान  को  ही  निर्यात  किया  जाना  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस्पात  और
 खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  :  भर  :  ईरान

 को  एल्युमिना  की  सप्लाई  के  बारे  में  उससे  बातचीत  की  गई  है  ।  तराशा  है  इस  संबंध  में  शीघ्र

 प्रबंध  हो  जाएगा  ।

 बल्कि  (ato  ए०  एल०  सी०  का  बिस्तार

 372.  श्री  डी०  डी०  देसाई :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  इस  वित्तीय  वर्ष  की  पहली  तिमाही  में  बालकों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई

 है  ;

 यदि  a,  तो  यह  किस  प्रकार  की  है  ;

 क्या  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  बारे  में  कोई  योजनायें  हैं
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  :

 प्रदान की  प्रथम  पौट  लाइन  (25000 टन  वार्षिक  क्षमता  से
 9/

 1976  की  पहली  तिमाही  में  एल्यूमीनियम  का  उत्पादन  6,431  टन
 था

 जो  102  #  नमता

 उपयोग  का  दू यो तक  तथा  1976  की  तिमाही  के  उत्पादन  से  7%

 अधिक  था  ।

 कोरबा  परियोजना  द्वारा  प्रति  वर्ष  100,000  टन  एल्यूमीनियम  उत्पादन  का

 कार्यक्रम  बनाया गया  है  ।

 भारत  एल्युमिनियम  कम्पनी  के  कोरबा  प्रश्वाचक  की  दूसरी  पौट  लाइन  (25000  टन

 वार्षिक  बन  कर  तैयार  हो  गई  ।  मध्य  प्रदेश  I  ी  ars  से  बिजली

 मिलते  ही  इसमें  उत्पादन  शुरू हो  जाएगा

 तीसरी  site
 चौथी  पेट  लाइन  (50,000  टन  वार्षिक  क्षमता  के

 निर्माण
 का  काम

 प्रगति

 पर  है  ।
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 लिखित  उत्तर 21
 1898

 )

 D.  T.  C.  DOUBLE-DECKER  Bu:  ह

 373.  Shri  M.  C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  double-decker  buses  D.T.C.  operates  and  the  number  of  such  buses
 involved  in  accidents  during  the  last  two  years;  and

 (b)  whether  Government  intend  to  investigate  the  causes  thereof  and  put  an  end  to  their
 operation  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  ए  Shipping  and  Transport  (Shri  Dalbir  Singh):  (a)  The
 DTC  has  126  double  decker  buses  in  its  fleet.  During  the  last  two  calendar  years  (1974  and  1975),
 these  buses  were  involved  in  125  accidents  including  3  in  which  the  buses  overturned.

 (b)  A  Committee  of  Experts  was  set  up  in  June,  1971,  to  ascertain  the  causes  of  overturning
 of  double  decker  buses.  On  the  recommendations  of  this  Committee,  the  following  steps  have
 been  taken  by  the  Corporation  for  safe  operation  of  double  decker  buses

 (i)  Intensive  cheking  is  imparted  to  the  drivers  who  are  given  duty  on  these  buses;

 (ii)  Strict  instructions  have  been  issued  in  regard  to  the  precautions  to  te  taken  for  driving
 of  these  vehicles  ;

 (iii)  Buses  have  been  fitted  with  traffic  indicators;

 (iv)  Instructions  have  been  issued  not  to  allow  standee  passengers  on  these  buses.
 As  a  result  of  the  above  precautions,  the  number  of  accidents  involving  overturning  of  double
 decker  buses  has  considerably  decreased.

 In  other  accidents  involving  double  decker  buses,  there  is  no  unusual  feature.  For  the  pre-
 vention  of  accidents  in  these  and  other  buses,  the  Corporation  has  been  taking  regularly  measures
 to  ensure  safe  driving  by  its  drivers.

 केरल  सं  ग्रेफाइट  निक्षेप

 374.  श्री  करके जाज  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केरल  में  ग्रेफाइट  निक्षेप  का  पता  लगाने  के  लिए  कुछ  सर्वेक्षण  किये जा  रहे

 है  ;

 यदि  तो  किन  क्षेत्रों  में  किये  रहे  हैं  लगभग  कितने

 निक्षेप  होने  का  अनुमान है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  उप  संतरी  सुखदेव  :  हां

 एर्नाकुलम  जिले  के  नागपूजा  ate  वडा कोड  इलाकों  में  ग्रेफाइट  के  लिए  भारतीय

 भूगभ  सर्वे  द्वारा  खोज  काय  किया  जा  रहा  है  ।  चूंकि  काम  कभी  चल  रहा  है  इस  समय

 भंडारों  के  बारे  में  कोई  ठोस  अनुमान  देना  संभव  नहीं  है
 ।

 केरल  में  सोने  के  लिए  सर्वेक्षण

 375.  श्री  करके  जाज  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह X  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या
 भारतीय  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  विभाग  ने  केरल  के  अ्रट टापड़ी  में  सोने  के  लिए

 सर्वेक्षण  किया है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  कया  परिणाम  निकले
 ?
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 Written  Answers  Sravana  21,  1898  (Saka)

 ~
 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  :  हा ं।

 चूंकि  काम  कभी  रहा है  तौर  रासायनिक  विश्लेषणों  के  परिणामों  की

 प्रतीक्षा  है  ।  है  किसी  परिणाम  का  झ्रनुमान  लगा  लेना  शझसामयिक  होगा

 लन्दन  मं  भारतीय  छात्र  की  सत्य

 376.  श्री  हरी  fag:  क्या  विदेश  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  लन्दन  में  पढ़ने  वाले  एक  भारतीय  छात्र  को  1  1976 को  छुरा  भौंक

 कर  मार  दिया  गया  शौर

 यदि  तो  इस  मामले  की  ate  ब्रिटेन  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित करने  के

 लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने का  विचार है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बिपिनपाल  st  at

 इस  संबंध  में  कौर
 इस

 तर  की  अन्य  वारदातों  के  विषय  में  ब्रिटेन  में  रहने
 वाले

 भारतीय  समुदायक  के  मन  में  भ्र सुरक्षित  होने  की  जो  भावना  है  उसके  विषय  में  हमने  ब्रिटिश

 प्राधिकारियों  के  समक्ष  अपनी  चिंता  AN | @ oma  की  थी  ।  ब्रिटिश  पुलिस  ने  aaTutaar  को  गिरफ्तार

 कर  लिया  है
 भ्रौर  वह  मामले  की  छानबीन  कर  हे

 बिजली  कर्मचारियों  को  अन्तरिम  सहायता

 377.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी

 श्रीमति  रोजा  विद्याधर  पांडे  }
 क्या  बिदेश  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 >
 के  )  क्या  बिजली  कर्मचारियों  को  भ्रन्तरिम  सहायता  देने  विषयक  मार्गदर्शी  समिति  की

 सिफारिशों
 को

 तीन  उत्तरी  राज्यों  में  att  तक  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है

 यदि  तो  इसके  कारण  हैं  ;

 )  क्या  बिजली  कर्मचारियों  ने  अपनी  मांगों  की  कौर  राज्य  सरकारों  तथा  प्रबन्धकों

 का  ध्यान  श्रावित  करने  के  लिये  9  से  15  1976  तक  के  सप्ताह  को  मनाने  का

 निर्णय  किया  शौर

 यदि  हा ंद  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 शम  मंत्रालय मं  उप  मंत्री  बालगोविन्द  ant)  और  :  कुछ  समय  पहले

 प्राप्त  इन  सिफारिशों को  हरियाणा  कौर  हिमाचल प्रदेश  में  इस  झ्राधार पर  कार्य

 vad  नहीं  किया  गया  है  कि  राज्य  विद्युत  बोर्ड  अपने  कर्मचारियों के  महंगाई  भत्ते

 शर  प्राय  लाभों  के  मामले  में  राज्य  सरकार  के  नमने  का  ्  कर  रहे

 कौर  कुछ  संघों  ने  सुचित  किया  है  कि  उन्होंने  अपनी  मांगों  की  ध्यान

 आकर्षित  करने  के  लिए  4  1976 को  मांग  दिवस  मनाया है  ।  विद्युत  शक्ति के

 उत्पादन  आर  वितरण  के  लिए  काम  करने  वाले  अधिकांश  कामिक  विभिन्न  राज्य  बिजली

 बोर्डों  के  wea  काम  करते  हैं  और  वे  संबंधित  राज्य  विद्युत  बोर्डों  के  प्रशासनिक  नियंत्रण

 में  राज्य  विद्युत  are  उनकी  मांगों  पर  विचार  करने  के  लिए  सक्षम  प्राधिकारी  है  ।
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 लिखित  उत्तर 12
 1976.0  —

 इस्पात  संयंत्रों  के  लिए  पुर्जों  का  निर्माण

 378.  श्री  पी०  गंगा  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  13  1975  के

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  338  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  फालतू  पुर्जों  के  निर्माण  कौर  सभी  इस्पात  संयंत्रों  की

 उनकी  सप्लाई  के  लिये  सेन्ट्रल  वर्कशाप  स्थापित  करने  का  निर्णय  कर  लिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथा  क्या  हैं
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  :
 और  जी

 नहीं
 ।

 कारखानों  के  लिए  फालतु  पुर्जों  के  निर्माण  के  लिए  एक  ह] ७ सेन्टल  ध प

 स्थापित  करने  के  लिए  मेटालर्जिकल  एण्ड  !  इंजीनियरिंग  कन्सलटेन्ट्स  लि०  द्वारा

 तैयार  किए  गए  शक्यता  प्रतिवेदन  स्टील  अथारिटी  श्राफ  इंडिया  लि०  द्वारा  जांच  की

 जा  रही  है  ।

 परिवार  नियोजन  के  लिए  ब्रिटिश  सहायता

 379.  श्री  पो०  गंगा  रेड्डी  :  व्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेगें कि  :

 क्या  ब्रिटिश  सरकार  भारत  में  परिवार-नियोजन  सम्बन्धी  परियोजनाओं  के  लिए

 सहायता
 देने  के  लिए  सहमत हो  गई  ak

 यदि  तो  उक्त  सहायता  सम्बन्धी  शर्तें  क्या  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  To  के ०  एम०  :

 और
 :

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  नसबंदी  आपरेशन  की  सुविधायें  की

 सुदृढ  करने  के  लिये  ब्रिटिश  सरकार  द्वारा  सहायता  श्रनुदान  देने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है
 ।

 दोनों  सरकारों  के  बीच  औपचारिक  करार  पर
 भी

 हस्ताक्षर  होने  हैं
 ।

 प्रवुतीतंत्र  कौर  बाल  चिकित्सा  और  मानसिक  रोगों  स

 स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम  आरम्भ  करने  के  लिए  केरल  को

 बित्तोय  सहायता

 380.  श्र  सी०  एच०  मोहम्मद  कोया
 ;  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री

 शी  एन०  शोकान्त  नायर  J

 यह
 बताने

 की  कृप  करेंगें  कि

 क्या  केरल  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  पोट्टक्कल  स्थित  स्नातकोत्तर

 सेंटर  में  प्रसुतितंत्र  कौर  बाल  चिकित्सा  तथा  (2)  मानसिक  रोगों  में  स्नातकोत्तर

 पाठ्यक्रम  आरम्भ  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  का  अनुरोध  किया  है
 ;  ae

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की
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 Written  Answers  August  12,  1975

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  (sit  ए०  के०  एम०

 तथा  जी  लेकिन  पांचवी  योजना  के  परिव्यय  में  धन  की  पर्याप्त  व्यवस्था  के

 कारण  राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सका  ।

 मेडिकल  ब्रिवेन्द्रम  q  एक  क्षेत्रीय  केसर  संस्थान

 को  स्थापना  के  लिए  प्रस्ताव

 381.  श्री  सी०  एच०  मोहम्मद  कोया  थ
 r  बया  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री

 श्र  एन०  शोकान्त  नायर

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  के  मेडिकल  त्रिवेन्द्रम  में  एक  क्षेत्री  कैंसर  संस्थान  की

 स्थापना  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा  है  ;

 क्या  इस  परियोजना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  मांगी  गई  है

 यदि
 तो

 राज्य  ने  कुल  कितनी  वित्तीय  सहायता  मांगी  है  कौर  उसे  कितनी
 राशि  आबंटित  की  गई  है  ;

 (4)  क्या  केन्द्र  सरकार  ने  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  से  इस  परियोजना  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 प्राप्त  करने  के  कोई  प्रयास  किये  हैं  ;

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  संजय  में  उफ् मंत्री  ए०  Fo  एस०  इसहाक
 और  जो  at ह

 केरल  सरकार ने  1976  में  मेडिकल  त्रिवेंद्रम  में  क्षेत्रीय  केंसर  संतान

 के  विकास के  लिए  60  लाख  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  श्रावेदन  किया  था  ।  पांचवीं

 योजना  में  केन्द्रीय  सेक्टर  में  केंसर  भ्रनुसंधान  प्रौढ़  इसके  उपचार  के  लिए  उपलब्ध किए  गए

 सीमित  नियतन  को  ध्यान  में  रखते  केरल  सरकार  को  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  केन्द्रीय

 देना  संभव  नहीं  हो  पाया  है  i

 जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 gat  तथा  अन्य  रोगों  का  उन्मूलन  करने
 के  लिए

 राज्यों  को  धन  का  आबंटन

 332.  डा०  सर दोश  राय  )
 श्री  जगन्नाथ  मिश्र  :  कया  स्वास्थ्य  और  afzaiz  नियोजन  मंदी  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  पो०  ange

 करेंगे कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  तथा  wer  रोगों  का  उन्मूलन  करने  के  लिए  अ्रलग-श्लग

 राज्यवार  कुल  कितना  धन  श्रावंटित  किया  गया  ग्रोवर

 इस  संबंध  में  राज्यों  ने  क्या  कार्य  किया  है  ?
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  से  उप  सत्री  ए०  के०  एम  इसहाक )  |
 पिछले  तीन  वर्षों  च्  1973-74  से  1975-76  के  दौरान  मलेरिया

 उन्मूलन
 तथा

 कुष्ठ  क्षय  रति  लोहे  ake  फीइलेरिया  के  नियंत्रण के  लिए

 राज्यों  की  दी  गई  नकद  केन्द्रीय  सहायता  का  एक  विवरण  संलग्न  है
 ।

 में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  11056/76]

 मलेरिया  तथा  चेचक  उन्मूलन  सनौर  कुष्ठ  क्षय  रति

 तथा  फाइलेरियाई  के  नियंत्रण  से  संबंधित  कार्यक्रमों  को  केन्द्र  तोषित  योजनाएं  समझा  जातों

 है  जिसके  लिए  निर्धारित  स्वरूपों  के  अनुसार  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती है

 देश  में  जुलाई  1975 में  चेचक-शून्य  घटना  का  दर्जा  प्राप्त  कर  लिया  था  कौर इस  दर्जे

 को  सन  तक  बनाए  रखा  गया  है  ।  विभिन्न  कारणों  से  पिछले  कुछ  वर्षों  में  राष्ट्रीय  मलेरिया

 उन्मूलन  कार्यक्रम
 की

 क्रियान्विति  में  धक्का  लगा  है
 ।

 मलेरिया  को  रोकने  के  लिए  एक  चुनिंदा

 संशोधित  नीति  तैयार  की  गई  है  ।  जहां  तक  कुष्ठ  रोग  के  नियंत्रण  का  संबध  है  देश

 मानित  32  लाख  मामलों  में  से  16  लाख  मामलों  का  पंजीकरण  किया  जा  चुका  है  प्रौढ़  उनका

 इलाज  किया  जा  रहा  है
 ।

 बाकी  मामलों  का
 भी

 इलाज  करने  के  लिए  कार्यक्रम  का  क्रमिक

 विस्तार  किया  जा  रहा  है  ।  राष्ट्रीय  क्षयरोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अधीन  संक्रामक  अन्तरंग
 रोगियों  का  इलाज  किया  जाता  है  ।  आधुनिक  प्रभावकारी  क्षय  रोग-निरोधी  आ्रौषधियां

 मिलता  के  आधार
 पर  दी

 जाती  हैं  तथा  20  वर्ष  से  कम  जरायु  के  लोगों  को  बी०  सी ०  जी०

 का  टीका  लगाकर  रोग-रोधन  किया  जाता  है  ।  राज्यों  तथा  स्वैच्छिक  संगठनों  द्वारा  चलाये

 जा  रहे  435  क्षयरोग  क्लीनिक  शर  gos  बी०  ato  जी०  दल  देश  में  रति

 रोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  झ्र धीन  केन्द्र  सरकार  राज्यों  मुफ्त  दवाइयां  सलाई  करती  है  ।

 1975  के  दौरान  केन्द्रीय  सहायता  से  स्थापित  fea  गए  रति  रोग  क्लीनिकों में  2.  4  लाख

 मामलों  का  इलाज  किया  गया  ।  राष्ट्रीय  हैज़ा  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  mea  स्थानिक मारी

 वाले  28  जिलों  में  हैज़ा  संविधान  दल  स्थापित  किये  गए  सहेजे  की  घटनाओं  कौर  उनके

 कारण  होने  वाली  मौतों  की  संख्या  में  कमी  लाई  गई  है  ।  रोहे  नियंत्रण  कार्यक्रम के  ania

 मैचों  1976  तक  2575  सामुदायिक  विकास  खण्डों  में  21.543  करोड़  लोगों  को  सेवाएं

 प्रदान  की  गई  राष्ट्रीय  फाइलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  देश  में  142  फाइलेरिया

 नियंत्रण  12  मुख्यालय  ब्यूरो  तथा  «4  ग्रामीण  श्रनुसंधान-व-प्रशिक्षण  केन्द्र  कार्यरत  हैं

 उत्तर  प्रदेश  के  भ्रसवेक्षित  जिलों  में  फोरिया की  समस्या की  हदबन्दी  करने के  लिए  1975-

 76  के  दौरान  6  सर्वेक्षण  यूनिट  स्थापित  किए गए

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  कार्यकरण  की  जांच  करने  ey  समिति

 383.  श्री  एम०  हत्तामुत्त  क्या  यौवन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  कार्यकरण  की  जांच  करनें  हेतु  नियुक्त  समिति  से
 अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  कौर

 यदि  at,  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  हैं  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  दलबीर  :  जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता ।
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 मलेरिया  निरोधक  टीके  के  उत्पादन  के  faa  अनसंधान

 384.  श्री  आर०  एन०  बहन  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 )  कया  मलेशिया  के  पुनरागमन  को  देखते  हुए  सरकार  ने  इस  संकट
 का

 मुकाबला

 हेतु  एक  टीके  का  निर्माण  करने  की  वांछनीयता  पर  विचार  किया  है
 ?

 क्या  चिकित्सकों  के  मतानुसार  ऐसे  टीके  का  उत्पादन  करना  सम्भव  है  ;  सनौर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  पहले  से  किये  जा  रहे  अनुसन्धान अथवा  इस  संबंध

 में  बनाई  गई  योजनाकारों  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  उप  मंत्री  ए०  के ०  एम०
 :  जी

 al  |

 मलेशिया  वैक्सीन  के  उत्पादन  संबंधी  वर्तमान  ज्ञान  श्रभी  प्रायोगिक  अवस्था  में  है  ।

 इसके  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  तकनीकी  क्रांति  के  लिए  ant  are  wader कार्य  जरूरी

 हैं  ।

 इस  संबंध  में  भारत  कौर  दूसरे  मुल्कों  में  waders  किया  जा  रहा  ।  भारत

 भारतीय  श्रायविज्ञान  भ्र नसं धान  परिषद  मलेरिया  की  रोकथाम  करने  के  लिए  रोग

 निरोधी  विधि
 के  विकास के  हेतु  निम्नलिखित  संस्थानों  में  तीन  भ्रनुसंधान  परियोजनाएं  चला

 रही

 (1)  राष्ट्रीय  संचारी  रोग  दिल्‍ली

 (2)  स्नातकोत्तर  चिकित्सा  शिक्षा  एवं  अनुसंधान  चंडीगढ़  ;  रोक

 (3)  भाभा  च  ग्रनुसंधान  बम्बई ।

 महानगरों में  परिवहन  यवस्था में  सुधार  के  लिये  नियतन

 85.  श्री  आर०  एन०  बहन  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कि

 बम्बई  तथा  दिल्‍ली  महानगरों में  परिवहन  व्यवस्था  में  सुधार

 करने  के  उद्देश्य  से  वर्ष  1972,  1973  तथा  1974  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  प्रतिवर्ष

 कितनी  धनराशि  का  नियतन  किया  गया

 इस  नियतन  में  से  कितनी  राशि  का  उपयोग  गया  ak  यदि  कोई  राशि

 उपयोग में  नहीं  लाई  गई  तो  उसके  कपा  कारण  और

 क्या  वर्ष  1976-77  के  दौरान  wey  बड़े  नगरों  को  भी  इस  योजना  में  शामिल

 करने  की  कोई  योजना  है
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 नौवहन  और  परि  वहन  मंत्रालय  म॑  उपमंत्री  दलबीर
 :  भारत  सरकार

 ने  महानगरों  में  परिवहन  सुविचारों  के  सुधार  के  लिये  संबंधित  राज्य  सरकार/उपक्रम
 की

 संबंधित  वर्षों  के  दौरान  निम्नलिखित सीमा  तक  ऋण  सहायता  स्वीकृत की

 rr ne  ee  rrr  re  ee  re  ee  et  TD  Se  NS

 महानगर का  नाम  1972-73  1973-74  1974-75  1975-76

 व  ND  SYS

 लाखों  में  )
 दिल्ली  257.50  585.  21  792  730

 बंबई  शून्य  शून्य  700

 कलकत्ता  अन्य  800  15 ह  ्  ८५

 मद्रास  शून्य  300  15

 संबंधित  उपक्रमों  ने  ऋण  सहायता की  पूरी  राशि  का  उपयोग  कर  लिया  है  ।

 इस  समय  कोई  योजना  चालू  waar  विचाराधीन नहीं  है  ।

 चास नाला  कोयला  खान  दुर्घटना  की  जांच  w
 हुई  प्रगति

 386.  श्री  आर०  एन०  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 चासनाला  कोयला  खान  दुर्घटना  की  जांच  के  सजदे  में  श्री  तक  कितनी  प्रगति  हुई  कौर

 यह  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 श्रम  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बालगोविन्द
 :  :  अरब  सात  गवाहों से  पुछताछ

 की  गई  है  ।

 जांच  के  पूर्ण होने  के  लिए  दरकार  समय  के  बारे  में  कोई  निश्चित  संकेत  दे  सकना

 संभव  नहीं  है  ।

 कोयला  खानों  में  दुर्घटना यें

 387.  श्री  आर०  एन०  बसने  |

 श्री  रोबिन  सेन
 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  के०  एम०  मधुकर  |
 att  भान  fag  भौंरा  J

 चासनाला  दुर्घटना  के  बाद
 1976

 तक  देश  में  कितनी  कोयला-खान  दुर्घटनायें  हुई
 शर

 उनमें  कितने  व्यक्ति  मारे  गये  तथा  घायल  हुए  ;  कौर

 ऐसी दुघेटनाश्रों को  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये
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 धरम
 मंत्रालय

 मं  उप  मंत्री  बाल  गोविन्द  चासनाला दुर्घटना  के  बाद
 1976

 तंक  कोयला  खानों  में
 101

 घातक  दुर्घटनाएं  हुई  जिनके  कारण  127  व्यक्तियों की  मृत्यु  हुई  तथा  13

 अन्यों
 की

 गम्भीर  चोटें  TE  ।
 गए  ates  भ्रांति हैं  तथा  इनमें  संशोधन  किया  जा  सकता  है  )  ।

 सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाहियों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं

 (1)
 कोयला  खानों  में  छतों  शौर  साइटों  के  गिराव  के  कारण  होने  वाली  दुर्घटनाओं
 के  संबंध  में  भारत  में  मुख्य  खान  निरीक्षक  द्वारा  किए  गए  विशेष  अध्ययन  की

 सिफारिशों  को  करने  के  लिए  सम्मिलित  अभियान  |

 (2)  दुर्घटना  अ्रधोवृत्त  खानों  के  सर्वेक्षण  कौर  निवारक  उपायों  के  श्रभिनिर्धारण  के

 लिए  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  में  एक  घटना  जांच  सैल
 की

 स्थापना

 (3)  खानों  के  art  प्रिक  निरीक्षण  करने  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  खान सुरक्षा

 महानिदेशालय  के  निरीक्षण  संबंधी  स्टाफ  की  संख्या  में  क्रमिक  कार्यक्रम के

 अ्रनुसार  संबंधी ।

 (4)  जिन  शक्य  क्षेत्रोंखानों  को  बाढ़  के  wat  संभावना  उनके

 रण  के  लिए  बिशेष  भ्र भि यान  चलाना  तथा  इस  प्रकार  के  क्षेत्रों  की  बंदी  सहित

 भ्रावश्यक  कार्यवाही  करना |

 (5)  खानों
 के

 नियमित
 निरीक्षण  के  दौरान  खानों  में  सुरक्षा  के  बारे  में  लगातार

 बल  |

 (6)  काम  पर
 जाने  वाले  श्रमिकों  को  निजी  सुरक्षा

 की  मूल  आदतों  के  बारे  में  याद

 दिलाने  के  लिए  कई  खानों  में  सुरक्षा  संबंधी  काल  की  प्रणाली  रायज  करना ।
 ~

 (7)  सुरक्षा  चेतना
 की

 भावना  को  जीवित  रखने  के  लिए  सभी  खनन  क्षेत्रों
 में

 सुरक्षा  सप्ताह  आयोजित  करना I

 गुजरात  सं  जहाज निर्माण  are

 388.  श्री  अरविन्द  एस०  पटेल
 :  कया  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 श्री  एन०  बे कारिया  J

 कि

 ५
 गुजरात  राज्य  में  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  ्  205 a  ्य  केतन  कितने  जहाज  निर्माण  ars

 कार्यरत हैं  तथा  व  कहां-कहां  पर

 क्या  सरकार  गुजरात राज्य  में  जहाज  निर्माण  यादों  की  स्थापना  के  बारे  में  किसी  प्रस्ताव

 पर  विचार कर  रही

 यदि  तो  इसके  लिये  कौन-कौन  से  स्थान  चुने  गए
 हैं  ,

 और

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  कियां  गया
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 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  एच०  एस०  faa  )  :  छोटे  जलयानों

 के  निर्माण  के  लिए  भावनगर  में  सरकारी  क्षेत्र  में  निजी  क्षेत्र  में  कोई  नहीं  ।

 \  )  ate  गुजरात  में  हाजिरा  निर्माण  स्थलों  में  एक  स्थल  है  जिस  पर  पांचवी  योजना
 के

 दौरान  सरकारी  क्षेत्र  में  शिपयाड  की  स्थापना  के  लिए  विचार  किया  जा  रहा

 जी

 श्रमिकों  तथा  नियोक्ताओं  की  गिरफ्तारियां

 389.  Stee भा  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगें कि  तालाबन्दी  तथा

 छंटनी  करने  शादी  के  कारण  गिरफ्तार  किए  गए  श्रमिकों  तथा  नियोक्ताओं  की  राज्यवार  कुल
 संख्या

 कितनी  है  भ्रथवा  ऐसे  कितने  लोगों  पर  मुकदमे  चलाए  गए  हूँ
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  :  ताला बन्दियों  झ्र  छंटनी

 करने  के  लिए  नियोजकों  ate  श्रमिकों  को  बन्दी  बनाने  के  लिए  औद्योगिक  विवाद  1947 के

 अधीन  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  जहां  तक  के  ella  चलाए  गए  शभ्रभियोजनों  का  सम्बन्ध

 राज्य  जोकि  काफी  संख्या  के  उद्योगों  के  मामले  में  अधिनियम  के  अधीन  उचित  सरकार  से

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही

 न्यूनतम  मजूरी  न  देने  पर  जमींदारों  की  गिरफ्तारी

 390.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कृषि-श्रमिकों  को  न्यूनतम

 मजूरी न  बंधवा  मजदूर  रखने  के  के  कारण  गिरफ्तार  किए  गए  जमीदारों  की  राज्यवार  कुल

 संख्या
 कितनी

 श्रम  मंत्रालय  उप  मंत्री  बाल  गोविन्द  वर्मा  )
 :  कृषि  श्रमिकों  का  अ्रधिकांश  भाग  राज्य

 सरकारों  के  क्षेत्राधिकार  में  जाता  है  ।  न्यूनतम  मजदूरी  1948 we  बन्धक  श्रम  पद्धति

 1976  के  दण्डनीय  उपबन्धों  के  कार्यान्वयन की  उनके  तत्सम्बन्धी

 कार्यवाही  क्षेत्रों  राज्य  सरकारों  में  निहित  है  कौर  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  उसके  संबंध  में

 कोई  सूचना नहीं

 उड़ीसा  में  डाक  प्रभागों  का  कार्यकरण

 391.  श्री  अर्जुन  सेठी  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  राज्य  में  कूल  कितने  डाक-प्रभाग  काम  कर  रहे  हैं  ;

 क्या  इस  राज्य  में  भ्रमित  प्रभाग  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव है  ;

 इन  प्रभागों  में  कितने  डाक-घर  अधीक्षक  तदर्थ  प्राकार  पर  काम  कर  रहे  हैं  ;

 क्या  इनमें  से  कुछ  अधिकारियों के  विरुद्ध  ard  झर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  सनौर  कुशल  प्रशासन  के  लिए  इन  ase  अधिकारियों को

 निकाल
 बाहर  करने

 के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाए गए
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 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल
 :  से  (=)  उड़ीसा  डाक  सर्किल  में

 13
 डाक

 डिवीजन

 हैं  ।  कोई  नया  डिवीजन  बनाने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  इनमें से  कुछ
 डिवीजन  अनुमोदित

 अधिकारियों  के  चार्ज  में  जिनकी  जगह  शी  घ्  ही  श्रतुमोदित  अधिकारी  नियुक्त  किए  जायेंगे
 ।

 ae  अधिकारियों  के  खिलाफ  कुछ  शिकायतें  arg  जिनकी  जांच  की  जा  रही

 उड़ीसा  में  शाखा  डाक-घर  डाक-घर  खोलना

 392.  श्री  अर्जुन  सेठी
 :

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि
 :

 नये  डाकघर  खोलने  पर  लगे  प्रतिबन्ध  में  छूट  के  बाद  उड़ीसा  के  बालासौर  जिले  में
 खोलें

 गये  नये  शाखा  डाकघरों/उप  डाकघरों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 विभाग  के  पास  कभी  कितने  प्रस्ताव  स्वीकृति  के  लिये  विचाराधीन  पड़े  हैं  ;

 क्या  श्राम  धारणा  यह  है  कि  इस  जिले  में  ऐसे  डाकघर  खोलते  समय  जनता  के  प्रतिनिधियों

 के  विचारों  पर  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  ?

 संचार  मंत्री  शंकर
 दयाल

 :  8
 शाखा  डाकघर  खोले  गए  हैं

 ।

 30  प्रस्ताव  विचाराधीन

 ऐसी  कोई  बात  अभी  तक  जानकारी  में  नहीं  ars

 राज्यों  a  मले  के  मामले

 393.  श्रीमती  पा वंती  कृष्णन

 सरदार  ष्  सिह  सोनी  |

 श्री  बीरेन्द्र  सिह  राव  |
 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री

 श्री  बसन्त  साठे  J

 बतलाने की  कृपा  करेंग  कि

 कौन-कौन  सा  राज्य  मलेरिया  महामारी  का  शिकार  है  ;

 क्या  सरकार  ने  उन  राज्यों  में  मीडिया  की  रोकथाम  के  लिए  कोई  विशिष्ट  कदम  उठाये

 यदि  तो  उनकी  रूप-रेखा  है  ;  कौर

 क्या  इस  संबंध  में  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  से  परामर्श  लिया  गया  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय से  उप  संतरी  ए०  के०  एम०  इसहाक )
 ः

 जिन  क्षेत्रों  में  प्रति  हजार  जन  संख्या  में  दो  या  दो  से  अधिक  व्यक्ति  पाजिटिव  मलेरिया  से  पीड़ित हों  उन्हें

 अधिक  प्रकोप  वाला  क्षेत्र  माना  जाता  ऐसे  क्षेत्र  देश  के  लगभग  सभी  राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों
 में

 हैं  परन्तु  निम्नलिखित  राज्यों  में  मलेरिया  का  प्रकोप  विशेष  रूप  से  अधिक

 (1)  ऑआन्ध्  प्रदेश

 (2)  गुजरात

 (3)  हरियाणा
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 (4)  कर्नाटक

 (5)  मध्य  प्रदेश

 (6)  महाराष्ट

 (7)  उड़ीसा

 (8)  पंजाब

 (9)
 {

 ६  10)  उत्तर  प्रदेश

 तथा  इन  राज्यों  में  किए  गए  उपायों  का  एक  विवरण  संलग्न  है
 |

 जी  विश्व  स्वास्थ्य  दक्षिण-पूर्व  एशिया  क्षेत्रीय  नई  दिल्‍ली ने  21

 से  24  ् झ्रघ्नल  1976  तक  हुई  अपनी  एक  बैठक  में  भारत  समेत  दक्षिण-पूर्व  एशिया  क्षेत्र  में  मलेरिया  की
 क्या

 स्थिति  है  उस  के  बारे  में  विचार  किया  गया
 ।

 विवरण

 मलेरिया  नियन्त्रण  के  लिये  सरकार  हारा  उठाये  गये  कदम

 राज्यों  को  te  कीटनाशक  औषधियाँ  झ्र धिक  मात्रा  में  सप्लाई  की  गई  हैं  ।  उन  एककों

 को  वैकल्पिक  कीटनाशक  श्रौषधियां  भी  दी  जा  रही  हैं  जहां  पर  सेक्टर  डी०  डी०  दी ०

 सहन  करने  वाले  बन  गए

 राष्ट्रीय  मलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  पर्याप्त  औषधियाँ  उपलब्ध  की  गई

 व्यापारिक  स्रोतों  के  माध्यम  से  भी  दवाइयां  दी  गई  हें  ।  जहां यह  झ्राशंका  थी  कि  औषघियां

 स्वास्थ्य  कर्मचारियों  के  माध्यम  से  नहीं  वहां  पंचायतों  तथा  स्कूलों के  माध्यम

 से  मलेरिया  निरोधी  दवाइयां  सप्लाई  की  जा  रही

 पी०  फाल्सीपेरम  किस्म  के  मच्छरों  में  क्लोरो क्विन  के  हजम  करने  की  शक्ति  किस  सीमा  तक

 गई  है  इस  बात  का  पता  लगाने  तथा  उन  पर  श्रौषघियों  का  कया
 प्रभाव  पड़ता है  यह

 जानने  के  लिए  औषधि  प्रतिरोध  शक्ति  के  बारे  में  अध्ययन  किए  जा  रहे  इस  स्थिति

 का  सामना  करने  के  लिए  संबंधित  यूनिटों  को  अपेक्षित  मात्रा  में  क्विरोज़  की

 एम्पाउल्स दे  दिए  गए

 4.
 कार्य  संचालन

 की
 संशोधित  योजना  तैयार  कर  ली  गई  वर्तमान  छक्कों  को  पुनर्गठित

 किया  जाएगा

 नगरों  में  मलेरिया  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लार्वा  निरोधी  कार्यों  को  तेज  कर  दिया  गया

 क्षेत्र  के  कर्मचारियों  के  निरीक्षण  को  तेज  कर  दिया  गया

 राज्यों  म॑  न्यूनतम  मजूरी  सलाहकार  बो

 394.  sta  पावती  कृष्णन  है  र
 श्री  सी०  के०  चथ्द्रप्पन  Of

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 कितने  राज्यों  में  न्यूनतम  मजूरी  सलाहकार  ale  ठीक  काम  कर  रहे  है  ;
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 क्या  सरकार  ने  राज्यों  में  कृषि  होजरी
 री  तथा  विद्युत चालित  करघा  श्रमिकों  को

 न्यूनतम  वेतन  के  भुगतान  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ;  कौंर

 किन  राज्यों  में  इसे  aa  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया

 श्रम  संग्रहालय  में  उप  मंत्री  (sit  बालगोविन्द  :
 यह  विषय  राज्य  सरकार  के

 शिकार में  भ्राता

 जी  कृषि  में  मजदूरी  की  न्यूनतम  दरों  को  छोड़कर  जिनके  संबंध  में  हमने  मजदूरी के

 पुनरीक्षण  की  आवश्यकता  तथा  अधिनियम  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  को  सुनिश्चित  करने
 की

 आवश्यकता  के

 लिए  राज्य  सरकार  से  घनिष्ट  संबंध  कायम  रखा  है  |

 और  प्रश्न  नहीं  उठत े।

 औद्योगिक  श्रमिकों  लिये  अवकाश  गृह

 395.  सरदार  स्वर्ण  सिह  सोनी
 :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  के  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  औद्योगिक  श्रमिकों  के  लिये  देश  में  अवकाश  गृह  खोलन  का

 )  यदि  तो  किन  क्षेत्रों  ate  स्थानों  पर  तथा  उनका  किराया  क्या  होगा  यदि
 न

 प  इसके  कारण

 श्रम  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बाल  गोविन्द  वर्मा  )  :  शर  तत्काल  उपलब्ध

 अनुसार  अनेक  राज्य  सरकारों  ने  प्रौद्योगिक  श्रमिकों  के  लिए  विश्वास-गृह  स्थापित  किए  जैसे  कि  हरियाणा

 ने  में  )  ,  दिल्‍ली
 प्रशासन  प्रौर  हरद्वार  गुजरात ने

 तुलसी  श्याम  शक्ति  रथ
 प्रौढ़

 पावागध  में  )  ।
 तमिलनाडु  ने  भी  कौटिलीय  मामल़्लपुरम  में  विश्वास

 गृह  स्थापित  करन  का  निर्णय  किया  है
 ।

 औद्योगिक  श्रमिकों
 को  विश्राम गृहों  का  निःशुल्क

 प्रयोग  करने  की  अनुमति  दी  जाती  है  जैसे  कि  उदाहरणार्थ  हरियाणा  के  सम्बन्ध  में  नाम  मात्र  का  शुल्क

 लिया  जाता  है  जैसे  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  के  मामले  में  जहां  500  रुपये  प्रति मास  पाने  वाले  श्रमिको

 को  1  रुपए  देना  पड़ता है  भ्र  500  रुपये  प्रतिमास  से  अधिक  पाने  वालों को  2  रुपयें  प्रतिदिन

 प्रति  सेट  देना  पड़ता  अंडमान  श्र  निकोबार  चण्डीगढ़

 भ्ररुणाचल  प्रदेश  भ्ान्ध्  प्रदेश  की  सरकारों  ने
 न

 तो  कोई  विश्वास  गृह  स्थापित  किया  है
 न

 ही  उनका  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 रल  मंत्नालय  डाक  तार  विभाग  ने  भी  अ्रपने  कर्मचारियों  के  लिए  पर्वतीय  स्थलों

 तटवर्तीय  दर्शनीय  स्थलों  पर  विश्वास  गृह  स्थापित  किए

 प्लानिंग  मस्त  फार  मेडिकल  स्टूडेंट्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  प्रेस

 396.  श्री  जगन्नाथ  frat  :  क्या  स्वास्थ्य और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक
 3  1976

 के  स्थानीय  दैनिक  में  प्रकाशित

 प्लानिंग  फार  मडीकल  समाचार  की  दिलाया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
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 स्वास्थ्य  और  परिवार
 रियो  जर  मंत्रालय  सें

 उप  मंत्री  ए०  के०  एम०  :  शर

 जी  हां  ।  यह  प्रेस  fond  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  द्वारा  लिये  मये  निर्णय  पर  ग्रा धारित है

 सरकार  मैडिकल  छात्रों  के  पाठ्यक्रम  में  परिवार  नियोजन  की  शिक्षा  को  शामिल  करने  के  निश्चय का

 स्वागत  करती  है  ।

 अनिवार्य  प  दीवार  नियोजन  के  लिये  राज्य  सरकारों  द्वारा  कानून  बनाया  जाना

 397.  श्रीमती  रोजा  विद्याधर  देशपांडे

 श्री  व्यालार  रवि
 +

 कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  हैं  जिन्होंने  अनिवार्य  परिवार  नियोजन  के  लिए  कानून  पास

 किये  हैं  ;

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  परिवार  नियोजन  के  लिये  कितने  प्रोत्साहन  शिविर  चलाये  जा  रहे  हैं  ;

 इस  के  बारे  में  लोगों  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ;

 क्या  सरकार  ने  परिवार  नियोजन  के  बारे  में  जनता  को  शिक्षित  करने  के  लिए  कोई  कदम

 उठाये हैं  ;  शर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी रूप-रेखा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य
 और  परिवार  नियोजन

 मंत्रालय  म  उप  मंत्री  ए०  के०  एस०  :
 किसी

 भी  राज्य  ने  प्रभी  तक  श्रनिवायं  परिवार  नियोजन  के  बारे  में  कानून  नहीं  बनाया  है  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  भ्रनुसार  संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्ली  में  67  तथा  पांडिचेरी  में  125

 प्रेरणादायक शिविर  आयोजित  किये  गये  ।

 यह  अनुकूल  भ्र  रुचिपूर्ण  रही  है
 ।

 ae
 जी  हां

 ।
 लोगों  को  शिक्षित  तथा  प्रोत्साहित  करने  के  लिए

 फ़िल्मों  इरादी  प्रचारक  सभी  साधनों  को  काम  में  लॉकर  एक  देश  व्यापी  आन्दोलन  छेड़  दिया  गया  है  ।

 राज्यों की
 राजधानियों  को

 डायल  घुमाकर
 सीधे  टेलीफोन  करने  संबंधी  सुविधा

 398.  श्री  के०  सूर्य नारायण :  कया संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 अ
 क्या  डायल  घुमाकर  सीधे  टेलीफोन  करने  की  सुविधा  देश  के

 सभी  राज्यों  क

 धानियों तक  बढ़ा  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  डायल  घुमाकर  सीध  टेलीफोन  करने  की  सुविधा  द्वारा  कितने  राज्यों  की

 धानियां  से  संबद्ध  हैं  र  कितने  राज्यों  की  राजधानियों  को  भ्र भी  इस  प्रकार  जोड़ा  जाना  है  ;

 अब
 तक  संबद्ध

 न
 की  गई  राजधानियों  को  उपरोक्त  सुविधा  दिये  जाने  की  निर्धारित  तारीख

 कया
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 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  शर्मा )  :
 कभी  नही ं।

 इस  समय  21  राज्यों  की  राजधानियों में  से  निम्नलिखित  11  राजधानियां  उपभोक्ता  ट्रंक

 डायलिंग  के  जरिये  दिल्‍ली  से  जुड़ी  हैं  :--

 i  बम्बई

 भोपाल  मध्य  प्रदेश

 गुजरात

 चंडीगढ़  पंजाब भ्र  हरियाणा

 जयपुर

 लखनऊ  उत्तर  प्रदेश

 तमिल  नाड़

 बिहार

 हिमाचल  प्रदेश

 10  श्रीनगर  जम्म  कौर  कश्मीर

 11  त्रिवेन्द्रम

 शेष  10  राज्यों  की  राजधानियों  की  अभी  जोड़ा  जाना  बाकी  है  ।

 शेष  राज्यों
 की

 राजधानियों  को  दिल्‍ली  के  साथ  का  कार्यक्रम  इस  प्रकार  है  :--

 1  कर्नाटक  )
 ग

 |
 2  उड़ीसा )

 3.  दीसपुर  )  लिली
 4  कलकत्ता  बंगाल

 = ye  हैदराबाद  |

 6.  शिलांग  )
 |

 J

 आशा  है  कि  उपयुक्त  माध्यम  उपलब्ध  होने  पांचवीं  योजना  के  पन्त  तक  शिलांग  में  ट्रंक

 प्राटोमेटिक  एक्सचेंज  लग  जाने  के  बाद  बाकी  राज्यों  की  राजधानियों  seats

 शौर  अगरतला  को  दिल्‍ली  के  साथ  जोड़  दिया  जायेगा  ।

 नौवहन  टनभार

 399.  श्री  एस०  आर०  दामानी  :  कया  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 देश  के  वर्तमान  नौवहन  का  कितना  उपयोग  किया  जाता  है  तथा  गत  तीन  वर्षों

 में  इसके  कार्यरत  के  क्या  परिणाम  रहे  ;

 पांचवीं  योजना  अवधि  में  देश  में  अतिरिक्त  नौवहन  टनभार  बनाने के  लिये  क्या  लक्ष्य

 निर्धारित  किये  गये  हूँ  तथा  इसमें  से  कितने  के  लिये  कार्य  किया  जा  रहा  है
 ।

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  एच०  एम०  1974-75

 को  समाप्त  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  हमारे  जहाजों  ने  देश  के  कुल  व्यापार  का  18,  9

 22.  4  प्रतिशत कौर  27.  8  प्रतिशत माल  ढोया  है  ।
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 12  1976  लिखित  उत्तर

 पांचवीं  योजना  प्रलेख  प्रारूप  में  पांचवीं  योजना  केद्रित  तक
 86.  4

 लाख
 जी०  शिकार  टी

 ०

 का  परिचालानात्मक टनभार  अस्थायी  रूप  से  दिखाया  गया  है  ।  पहली  1976  को  परिचाल

 नात्मक  टनभार  49.  00  लाख  जी०  करार  टी ०  था  7  लाख  जी०  कार  टी ०  निर्माणाधीन था  ।

 इस्पात  उत्पादों  की  मांग

 400.  श्री  एस०  आर०  दामाणी  :  इस्पात और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 चालू  वर्ष  में  इस्पात  उत्पादों  की  मांग  की  क्या  स्थिति  है

 उत्पादन  केन्द्रों  शौर  हिंदुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  इस्पात  वार्डों  में  मात्रा वार तथा  मूल्यवान

 स्टाक  की  नवीनतम  स्थिति  zat  है

 चालू  वर्ष  में  निर्यात  के  लिये  इसकी  कितनी  मात्रा  उपलब्ध  होने  का  अनुमान  है  ;

 पहले  ही  किये  गए  श्रीगन्ध  कितने  हैं  तथा  निर्यात  शहरों  बढ़ाने  के  लिए  क्या  बातचीत  की

 जा  रही
 है

 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  मं  उप  मंत्री  सुखदेव  प्रसाद )  चालू  वर्ष  के  प्रथम  4

 महीनों
 मं

 गत  वर्ष  की  इसी  अ्रवधि  की  तुलना  में  सर्वतोमुखी  उत्पादकों
 की

 इस्पात  की  बिक्री  में  कुछ  वृद्धि

 हुई  है
 ।

 1976  को  उत्पादन  केन्द्रों  तथा  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  के  स्टाक यार्ड ों  में  विक्रेय

 इस्पात  तथा  कच्चे  लोहे  के  स्टाक  स्थिति नीचे  दी  गई  है

 (em ज़ार  eq टन  लय  |

 |

 कारखाने के  पास  स्टाक  140  011.272

 स्टाक यार्ड ों के  पास  स्टाक  855.3  162.507
 ee

 996.2  173.779

 ee

 ate  :
 चालू  वर्ष  में  लोहे  sie  इस्पात  का  - frata-weT  25  लाख टन  है  ।

 1976  में  वास्तव  में  लगभग  8.  61  लाख  टन  माल  जहाज  पर  लादा  गया  जिसका  eq  लगभग

 107  करोड़ रुपये  है  ।  1--  8-76  को  पक्के  ६.  जो  कभी  सप्लाई  किए  जाने  हैं  लगभग  11  लाख  टन  के

 हैं  जिनका  मूल्य  लगभग  170  करोड़  रुपय  बैठता  है  ।

 परिवार  नियोजन  कायम  सं  तेजी  लाया  जाना

 401.  श्री  To  आर०  दामानी  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कि

 क्या  हाल  के  महीनों  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  में  तेजी  लाई  गई  है  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  सरकार  तथा  संघ  क्षेत्र  द्वारा  क्या  कार्यवाही की  गई  ;  कौर

 चालू  योजना वधि के  तक  जन्म  दर  कि AISTUIGTa  कही  तक  जन्म  दर  कम  होम जायेगी  ?
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में
 उप  मंत्री

 ए०  के०  एस०  इसहाक

 at  I

 प्रत्येक  राज्य  सरकार  संघ  शासित  क्षेत्र  अ्रपने  अपने  क्षेत्र  में  परिवार  नियोजन  को

 क्रियान्वित  करने  के  लिये  उत्तरदायी  हैं  ।  सभी  राज्यों  कौर  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  लिए  उपलब्धि के

 वार्षिक  लक्ष्य  निर्धारित  कर  दिये  गये  हैं  ।  कुछ  राज्यों  ने  तो  स्वयं  ही  चालू  वर्ष  के  दौरान  प्राप्त  किये  जाने

 वाले  उच्च  लक्ष्य  निर्धारित  कर  लिए  हैं
 ।

 इस  कार्यक्रम को  तेज  करने  के  लिये  उन्होंने  भ्रपनी  अपनी

 मशीनरी  को  तेज  कर  दिया  है  ।  भ्रधिकांश  राज्यों  द्वारा  अ्रपनाये गये  कुछ  सास-खास  उपायों  को

 में  दिया  गया  है  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  water  में  निर्धारित  लक्ष्यों  की  पूर्ति  हो  जाने  की  दशा
 में

 पांचवीं  योजना  के  wed  तक  राष्ट्रीय  स्तर  पर  जन्म  दर  के  घट  कर  लगभग  30  प्रति  हजार  हो  जाने  की

 आशा है  ।

 विवरण

 ज  ara अनार परिवार  नियोजन  कार्यक्रम को  ते  के  लिए  राज्यों  कौर
 संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  अपनाये

 गये  विशेष  उपाय :

 (  1)  सरकार के  सभी  विभागों  स्वैच्छिक  स्थानीय  जिला

 औद्योगिक  क्षेत्रों  श्र  प्राइवेट  संगठनों  को  बड़ी  संख्या  में  शामिल  करने
 को

 सुनिश्चित  बनाने  के
 लिये

 कदम  उठाये  जा  चुके  हैं
 ।

 (2)  कुछेक  राज्यों  में  सरकार  के  सभी  स्थानीय  शादी  के  लिये  लक्ष्य  निश्चित

 किये  जा  चुके  हैं  ।  परिवार  नियोजन  कार्येकर्ताश्रों  को  भी  अनुदेश  दिये  जा  चुके  हैं  कि  वे  भी  निर्धारित

 अ्रवधि  के  अन्दर-भ्रमर लक्ष्यों  को  पूरा  करें

 (3)  जहां  पर  पहले  की  राज्य  मंत्रिमण्डल  राज्य  परिवार  नियोजन  परिवार

 नियोजन  परिषद  ate  कार्यान्वयन  समितियों  जैसे  उच्च  स्तरीय  समन्वयन  कौर  पर्यवेक्षण  निकाय  नहीं

 थे  ,  वहां-वहां ये  बना  दिये  गये  हैं  ।  परिवार  नियोजन  की  प्रगति  पर  राज्य  मंत्रियों  कौर  सरकारी

 कारियों  द्वारा  इन  निकायों  के  माध्यम  से  कड़ी  निगरानी  रखी  जाती है  ।

 (4)  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  में  लगे  सरकारी  कर्मचारियों  पर  कड़ी  निगरानी  रखी जा  रही

 है  ताकि  लक्ष्य  पूर्ति  के  झ्र धिक  से  भ्रमित  परिणाम  सुनिश्चित  हो  सक  ।  जिन  कर्मचारियों का  काम

 नक  नहीं  है  उनके  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही
 की

 जा  रही  है
 ।

 यह  श्रनृदेश  भी  जारी  किये
 जा  चुक ेहैं  कि  जो

 कर्मचारी  काम  में  सुधार  न  दिखायें  उन्हें  नौकरी  से  निकाल  दिया  जाये  ।

 (5)  wee  राज्यों  ate  संघ  शासित  क्षेत्रों  ने  सरकारी  कर्मचारियों ate  जनता  को  प्रोत्साहन

 कौर  हतोत्साहन देने  की  विशेष  योजनाएं  बनाई  हैं  ।  इस  कार्यक्रम  को  जोरदार  कौर  प्रभावकारी  ढंग  से

 चलाने  के  लिये  सर्वोत्तम  कार्य  के  लिये  पुरस्कारों  की  भी  योजनायें  बनाई  गई  हैं
 ।

 (6)  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  परिवार  नियोजन  सम्बन्धी  विधियों  कौर  झ्राधारभूत  ढांचे  को

 अपने  साधनों  से  मजबूत  बनाया  है  |
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 (7)  अधिकांश  राज्यों  में  लघु  नसबंदी  शिविर  परिवार  नियोजन  पखवाड़े  और  परिवार  नियोजन

 ara  जैसे  विशेष  अभियान  भी  चलाये  जा  रहे  हैं  ।

 (8)  प्रधान  मंत्री  ने  भी  सभी  मुख्य  मंत्रियों  को  लिख  कर  इस  कार्य  क्रम  की  क्रियान्विति  में  व्यक्तिगत

 रूप  से  दिलचस्पी  लेने  प्रौढ़  इस  संबंध  में  उन  के  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  से  उन्हें  सुचित  करने  की  कपिल
 की  है  |  मुख्य  मंत्री  इस  कार्यक्रम  को  तेज  करने  के  लिए  सक्रिय  रूप  से  भाग  ले  रहे  हैं  ।

 इस्पात  का  निर्यात

 402.  श्री  प्रिय  रंजन  दासमुंशी :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  से  उस  इस्पात  का  निर्यात  हो  रहा  है  जिसका  उपयोग  देश  में  प्रौद्योगिक उत्पादों

 में  नहीं  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  रास्ता  निकालने  के  लिए  इस्पात  प्रौढ़  खान  मंत्रालय  तथा

 उद्योग  मंत्रालय  के  बीच  कोई  वार्ता  नथना  बैठक  हुई  थी  ;

 क्या  हमारे  देश  मं  इस्पात  उत्पादन  का  लक्ष्य  अब  भी  स्तर  से  कम  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  सुखदेव  प्रसाद )
 :  (=)  समस्त  देशीय  मांग  की  पूर्ति

 के  पश्चात  जो  लोहा  प्रौढ़  इस्पात  बाकी  बच  जाता  है  उसका  निर्यात  किया  जाता  है  ।

 निर्यात  नीति  हर  वर्ष  सम्बन्धित  मंत्रालयों  विभागों  विकास  मंत्रालय  भी  शामिल

 से  परामशे  करके  बनाई  जाती  है  |

 वर्ष  1976-77  के  लिए छः  सर्वतोमुखी  इस्पात  कारखानों  का  विक्रय  इस्पात  का  उत्पादन

 लक्ष्य  64.  65
 लाख  टन  रखा  गया  इसमें  बोकारो  इस्पात  कारखाने

 अभी
 कुछ  इकाइयां  चालू

 की  जानी बाकी
 का  र  20,000  टन  उत्पादन  भी  शामिल  है

 ।  बोकारो  को  छोड़कर शेष

 उत्पादन  पांच  कारखानों  की  समस्त  क्षमता  का  85.  4  प्रतिशत बैठता  है

 परिवार  नियोजन  के  मामले सें  हुई  प्रगति

 403.  श्री  धामन कर  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 परिवार  नियोजन  के  क्षेत्र  में  wa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  at  विभिन्न  राज्यों  के  लिए  गत

 वर्ष
 की

 तुलना  में  चालू  वर्ष  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ;

 विभिन्न  राज्यों  के  लिए  परिवार  नियोजन  लक्ष्य  किस  rere  पर  निर्धारित  किये  गये  हैं  कौर

 लक्ष्य  उपलब्धि  सुनिश्चित  कराने  तथा  कमियों  गतिरोधों  को  शी  जनता  से  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये गय  हैं  ;  कौर

 वर्ष  1976-77  में
 के  ale,  Ae  निरोध  तथा  अन्य  उपायों  के  लिए

 झ्र नुमा नित  लक्ष्य  क्या  है  ?
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  सं  उप  मंत्री  To  के०  एम०  इसहाक  :  (®)  अ्रनमान

 है  कि  कार्यक्रम  के  area  से  लेकर  जून  1976  तक  कुल  194.  60  लाख  नसबन्दी  आपरेशन किय  गये

 61.60  लाख  लप  पहनाय गये  तथा  25.  60  लाख  दम्पत्ति  प्रचलित wa  निरोधकों प्रौढ़  खाई

 जाने  वाली  गोली  जैसे  परिवार  नियोजन  के  अन्य  तरीकों  का  इस्तेमाल  कर  WE  |  30-6-76 की

 स्थिति  के  stare  अनुमान  है  कि  1040  लाख  पात्र  सम्पत्तियों में  से
 18.  2  प्रतिशत  दम्पत्तियों  जहां

 पत्नियों  15-44  वर्षों  की  प्रजननशील ्  की  विभिन्न  परिवार  नियोजन  के  तरीकों  के  इस्तेमाल

 से  हाल  ही  में  सुरक्षित  कर  दिया  गया  है
 ।  a

 तक  जो  काम  हुमा  उस  के
 फलस्वरूप

 जून
 1976  तक

 256.10  लाख  जन्मों  के  रोके  जाने  का  श्रीमान  है  ।  श्रीमान  है  कि  जन्म-दर  जो  1961-71  में  लगभग

 41  प्रति  हजार  1975-76 में  घट  कर  लगभग  35  रह  गई  है  ।

 1975-76  1976-77 के  वर्षों  के  राज्यवार  लक्ष्यों  का  विवरण  संलग्न  है  |  पप्रिंयालय

 में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०

 पांचवीं  योजना  के  पन्त  तक  जन्म  दर  घट  कर  30  प्रति  हजार  रह  इस  को  ध्यान  में

 रख  कर  fast  भारत  के  स्तर  पर  वार्षिक  लक्ष्य  तय  किए  जाते  हैं  ।  जनसंख्या के  प्राकार  उसके

 ग्रामीण  ब्यौरे  परिवार  नियोजन  पर  महिला  भ्रामक  विकास  के  स्तर  कौर  लक्ष्य

 दम्पत्तियों  के  कवरेज  के  प्रन्त रा  को  दृष्टिगत  करके  कुल  अपनाने  वालों  के  राष्ट्रीय लक्ष्य  को

 संघ  शासित  रत्नों  के  बीच  बांटा  जाता  है  ।

 सरकार  हर  महीने  विभिन्न  राज्यों  के  काम  पर  कड़ी  निगरानी  रख  रही  हैदर  साथ  साथ  कार्यक्रम

 का  मूल्यांकन भी  कर  रही  है  कमियों  कौर  staal  का  पता  लगाने  के  लिये  परिवार  नियोजन

 विभाग  के  वरिष्ठ  अधिकारीगण  नियमित  रूप  से  राज्यों  का  दौरा  कर  रह  हं

 उन्हें  दूर  करने  के  लिये  उपाय  किये  जाते  हैं  |  जनसंख्या  नीति  के

 अ्रनसार  पुरुषों  प्रौढ़  स्त्रियों  के  नसबन्दी  आपरेशनों  के  लिए  मुआवजे की  रकमों  को  बढ़ा  दिया गया  है  |

 कुछ  राज्यों  ने  परिवार  नियोजन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कुछ  प्रोत्साहन  ale  हतोत्साही

 देने  की  योजना  की  है  ।

 (7)  इस  का  उत्तर  भाग  में  पहले  ही  दे  दिया  गया  है  ।

 दिह  म  उसी  दिन  स्थानीय  डाक  वितरण  सेवा

 04.  श्री  धाम  नज़र :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 ्  हाल  में  राजधानी  में  श्रारंभ की  गई  दिन  स्थानीय डाक  वितरण वितरण  सेवाਂ  को  कितनी

 सफलता  मिली  है  ;

 क्या
 इस  प्रकार  की  डाक  सेवा  अन्य  महत्वपूर्ण  नगरों  तथा  शहरों  तथा  राज्यों  की  राज

 धानियों  में  प्रारंभ  करने  का  विचार

 क्या  अन्य  स्थानों
 को  जहां  पत्र  पाने  वालों को  डाक  मिलने  में  बहुत  समय  लगता

 है  डाक  के  iter  वितरण  में  कार्यकुशलता  तथा  तत्परता  लाने  के  लिए  इसी  प्रकार  के  विशेष  कदम  उठाने

 का  विचार  ate  यदि  तो  उसकी  रुपरेखा  क्या  है  ?
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 ya  सता
 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  शर्मा  )  :  qe  योजन  1  सफल  रही  है  जनता  ने

 इसकी  सराहना की  है

 राजधानी  में  इसकी  प्रतिक्रिया  से  प्रोत्साहित  होकर  यह  योजना

 जयपुर भोपाल  में  15-7-1976  से  लागू  कर दी  गयी  योजना  पुणे

 9-8-76  से  कौर  शेष  राज्यों  की  राजधानियों  में  walt  ईटा

 दिसपुर  )  ,  शिमला कौर  प्रांडिचिरी  में  16-8-76  से

 लाग  की  जा  रही  है  ।

 डाक  कौर  उसके  वितरण  की  व्यवस्था  का  लगातार  पुनरीक्षण  किया  जा  रहा  है  भ्र

 दूरवर्ती  क्षेत्रों  में  डाक  व्यवस्था  सुधारने  के  लिए  कारगार  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।  सभी  स्तरों  पर

 डाक  मार्गों  की  नियमित जांच  की  जाती  है  कौर  परिणामों  का  विश्लेषण  किया  जाता  है  ।  माग  के  अब

 रोधों  का  पता  लगाया  जाता  है  कौर  डाक  के  प्रेषण  में  विलम्ब  दुर  करने  के  लिए  vie  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  कि  समूचे  देश  में  डाक  का  प्रेषण  उपलब्ध  सबसे  शीघ्रगामी  परिवहन  सुविधा के  जरिये

 किया  डाक  पारेषण  प्रणाली  को  अधिक  गतिशील बनाया  जाता है  ।

 मछली  पकड़ने  वाली  नावों  का  नष्ट  होना

 405.  श्री  धामन कर  :
 क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बम्बई तट  के  निकट  अरब  सागर  में  हाल  में  1976  में  तूफान  के  कारण  हुई

 तबाही  के  परिणामस्वरूप जिन  लोगों
 की  rage  जन-हानि कौर  मत्स्य  ग्रहण  नावें  नष्ट  हुई  थीं  उनको

 तथा  उनके  परिवारों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  सहायता  दी  गई

 क्या  बंबई  तट
 पर  बेसिन  के  निकट  समुद्र  में  पोषा-पीर  चट्टानों के  कारण  जहां  भारी

 मात्रा  में  गाद
 प्रौढ़

 रेत  जमा  हो  गयी
 थी

 भूतकाल  में  मत्स्य  ग्रहण  दुघटनाएं हुई थीं हुई  थीं  कौर  कया  वे  श्री

 साफ  कर  दी  गई

 क्या  सुगम  कौर  सुरक्षित  नौवहन  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  समय  पर  चेतावनी  देने

 हेतु  वहां  एक  प्रकाश-स्तम्भ  बनाने  एवं  तंग  तथा  उथले  माग  को  चौड़ा  तथा  गहरा  बनाने  का  प्रस्ताव

 अर

 यदि  तो

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एस०  त्रिवेदी  )  :  उक्त

 quer  में  लिन  mp  को  जानें  गई  उनके  mys“, ———  को  प्रधानमंत्री
 के

 राष्ट्र
 सहायता कोष  से

 22000
 रुपये  की  राशि  दी  गई  है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  1000.00  रुपये  प्रति

 परिवार
 की  दर  से

 22  मृत  ्य  के  22  परिवारों को  राशि  का  वितरण  कर  रही

 गाद
 साफ  करने  के  प्रश्न पर  मानसून  के  बाद  विचार  किया  जाएगा

 कौर  राज्य  सरकार  का  मछुआरों  के  मार्गदर्शन  के  लिये  पोशी-पीर  में  एक  दीपघर

 की
 व्यवस्था

 करने  का  विचार  है
 ।  काय॑  के  मानसून  समाप्त  होने  पर  ara  करने की  संभावना

 है  ।
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 apa Cet  ध  को  बिक्री  के
 लिये  प्रोत्साहन

 406.  श्री  के०  मानना  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  हाल  में  निरोध  की  बिक्री  के  लिए  झ  नए  प्रोत्साहन  दिये  कौर

 इस  संबंध
 में

 सरकार  की  योजना
 की  मुख्य  बातें क्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  सं  उपमंत्री  Yo  Fo  एम०  इसहाक

 शर  डिपो  होल्डरों  के  माध्यम  से  निरोध की  बिक्री  को  बढ़ावा देने  के  लिए  भारत

 सरकार ने  निरोध  की  बिकनी-दर  में  संशोधन  करके  श्री  पांच  के  बजाए  12  पैसे  के  तीन  निरोध  कर

 दिये  हूँ  ौर  डिपो  होल्डरों  को  बिक्री  की  सारी  राशि  प्रोत्साहन  के  रूप  में  पास  रख  लेने की

 अनुमति दे  दी  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  निरोध  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  डिपो  होल्डर  योजना  1969 में  आरम्भ

 की  गई
 थी  |  इस  योजना  के  श्रन्तगंत  डिपो  होल्डरों  को  सरकार  द्वारा  निरोध  की  सप्लाई  निःशुल्क  की

 जाती  है  उन्हें  12  पैसे  के  तीन  निरोध  बेचने  प्रौढ़  बिक्री  की  सारी  रकम  पास  प्रोत्साहन  के

 रूप  में  रखने  की  अनुमति  दे  दी  गई  है  ।  यह  योजना  पहले  प्रधानता  डाकघरों  के  माध्यम  से  चलाई  जाती
 थी  ।  aa  इस  में  सामुदायिक  पंचायतों  तथा  राष्ट्रीय  बचत  शादी  नये-नये  स्त्रोतों  को

 शामिल  कर  इस  का  विस्तार  करने  का  विचार  है  ।

 वाणिज्यिक  वितरण  योजना  नामक  एक  अन्य  योजना  भी  1968  से  चल  रही  है  जिसके  भ्रन्तर्गत

 उपभोक्ता  का  वितरण  करने  वाली  कुछ  बड़ी-बड़ी  कम्पनियों  को  सरकार  द्वारा  16  पैसे  के

 तीन  निरोध  के  हिसाब से  रियायती  कीमत  पर  बेचा  जाता  है  ।  ये  कम्पनियां  ary  इन  निरीधों को

 20  पैसे
 के  तीन  की  दर  से  झ्र पने  खुदरा  दुकानदारों  को  दे  देती  हैं  कौर  फिर  परचून  दुकानदार  इन्हें

 25  पैसे  के  तीन  के  हिसाब  से  उपभोक्ताओं  को  बेचते  हैं  ।  इस  योजना  के  श्रन्तगंत  थोक  विक्रेता  तीन  निरोधों

 पर  «4  पैसे  का  लाभ  कमाता  है  जिससे  प्रधानतया  माल  लाने  ले  जाने  का  खर्चे  ही  पुरा  होता  है

 परचून  विक्रेता  3  निरोध के  पीछे  5  पैसे  कमाता  यह  योजना  इस  श्राशय  से  चलाई  गई  थी  कि  वाणिज्यिक

 वितरकों  के  जरिये  बहुंत  बड़ी  संख्या  में  बिक्री  केन्द्रों  के  जरिये  निरोध  आसानी  से  सुलभ  कराये
 जा  सकें  ।  इस  योजना  के  प्रधान  ढाई  लाख  पाचन  विक्रेता  निरोध  बेच  रहे  हैं

 लेडीज  स्पेशल  बसों
 में  दल्लो

 के  स्कूली  बच्चे

 407.  श्री  मौलाना  इसहाक  सम्मति :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  केवल  महिलाओं  के  लिये  स्पेशल  बस  सेवा  श्रारम्भ  की  गई

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  सकली  बच्चों  को  आम  बसों  में  चढ़ने  में  बहुत  कठिनाई  होती

 कौर

 यदि  तो
 क्या  एक  विशेष  उम्र  तक  के  स्कूली  बच्चों  को  लेडीज  स्पेशल  बसों

 में
 यात्रा

 करने  की  अनुमति दी  जाएगी  ?
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 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 दलबीर  st  at

 व्यस्ततम  यातायात  समय  के  दौरान  1  1976  से  लेडीज  स्पेशल के  तौर  पर

 विभिन्न  मार्गों  पर  80  फेरे  लगाये  जा  रहे  हैं  ।

 ऐसी  कोई  कठिनाई  नहीं  बताई  गई  है  ।

 थलों
 का  समय  कार्यालयों ate  वाणिज्यिक ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  हैं  ।  tae

 प्रतिष्ठानों  के  समय  से  विभिन्न  होता है  i  स्कूल  जाने  वाले
 बच्चे

 जो
 सार्वजनिक  परिवहन  पर  निसार

 करते हैं  की  मांग  को  पुरा  करने  के  लिये  पहले  से  ही  चलाई जा  रही  सेवा को  दिल्‍ली  परिवहन  निगम

 ने  पर्याप्त समझा  है

 पंजीकृत  बेरोजगारों  की  संख्या  से  वृद्धि

 408.  श्री  क्षण  चन्द्र  हाज़िर  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  रोजगार  कार्यालयों में  पंजीकृत

 गारोंकी  संख्या  में  9  लाख  की  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 सा  + श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  मान वह  कार्यालयों  के

 चालू  रजिस्टर  में  दर्ज  नौकरी  चाहने  वालों
 सभी  बेरोजगार नहीं  की

 संख्या  31-12-1974 को  84.33  लाख  जो  बढ़कर  31-12-1975  को  93.  26  लख

 हो  गई  ।

 बेरोजगारी  की  समस्या  के  संबंध  में  सरकार  पूरी  तरह  से  सचेत  है  भ्रौर  स्थिति  का  मुकाबला

 करने  के  लिए  सभी  संभव  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रपात  गई  रोजगार  नीति

 का  उद्देश्य  बिजली  मुख्य  सिचाई  प्रणालियों  का  कमान  क्षेत्र  कुटीर, लघु लघु

 और  मध्यम  उद्योग  समाज  वाणिज्य  तथा  अन्य  भ्रनुषंगी  एवं  सम्बद्ध  कार्यकलाप  शादी

 जैसे  विभिन्न  क्षेत्रों  में  योजना  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  द्वारा  रोजगार  शूरवीरों  की  व्यवस्था  करना  है  ।  इन

 सभी  कार्यक्रमों  से  विभिन्न  राज्यों  में  पर्याप्त  रोजगार  अवसर  पैदा  होने की  संभावना है  ।  इसके

 20  सूत्री  झ्राथिक  कार्यक्रम  जो  कि  इस  समय  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  रोजगार  अवसर  पैदा  होने

 में  काफी  तेजी  कराएगी  |  इस  संदर्भ  में  हथकरघा  उद्योग  के  सुदृढ़ीकरण  कौर  विकास के  लिए  विशेष

 नामों  ate  शिक्षित  योजना  का  उल्लेख  किया  जा  सकता  है
 ।

 ग्रामीण  विकास  के  लिए  योजनागत  स्कीमों  के

 एक  हिस्से  के  रूप  में  नहरें  शादी  जैसी  स्थायी  परिसम्पत्तियों  के  सृजन या  सुधार  के  लिए

 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  कूछ  राज्य  सरकारें  कार्यक्रम  चला  रही  या  इनमें  विस्तार  कर  रही  हैं
 ।  इन  कार्यक्रमों

 जो  कि  श्रम-प्रधान  अतिरिक्त  रोजगार  अवसर  पैदा  करने  में  भी  सहांयता  मिलेगी
 ।
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 उड़ीसा  a  एल्यूमिना  संयंत्र

 a  ort 409.  श्री  डी०  कके  क्या  इस्पात  और  खान
 मंत्री  यह  बताने

 की  [-  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  राज्य  में  एल्यूमिना  संयंत्र  स्थापित  करने  की  मांग  की

 यदि  तो  उसके  तथ्य  क्या हैं  तथा  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 इस्पात  और  खान
 मंत्रालय में  उप  मंत्री  सुखदेव

 :  व
 हां

 1  1974  में  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार से  नए  खोजे गए  बाक्साइट  भंडारों  पर

 उड़ीसा  में  एक  लाख  टन  क्षमता  वाले  एल्यूमिना  कारखाने
 की  स्थापना  के  लिए  कार्यवाही

 करने  का  अनुरोध किया  था  ।

 उसके  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  भूगर्भीय खोजों  से  उड़ीसा  तथा  प्रावधान  प्रदेश  के  पूर्वी
 तट

 क्षेत्र

 में  विशेष  रूप  से  उपयोगी  बाक्साइट  के  भंडारों  की  पृष्टि  हुई  है  ।  इस  समय  इन  बाक्साइट  भंडारों

 के  प्रमाणन  का  कार्यक्रम  चल  रहा  है  ।  इन  प्रमाणन  कार्यों  से  उत्पन्न  परिणामों  के  आधार  पर  इन
 भंडारों

 की  खुदाई  के  लिए  योजनाएं बनाई  जाएंगी

 पाकिस्तान  तथा  चीन के  साथ  राजनयिक  संबंध

 410.  श्री  डी०  के०  पंडा :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  ह  करेंगे  कि
 :

 पाकिस्तान  झ्र  चीन  के  साथ  संबंधों  में  किस  सीमा  तक  सुधार  ea

 इस  दिशा  में  कया  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  आर

 भारत  at  पाकिस्तान  के  बीच  अच्छे  पड़ौसी  संबंधों  में  क्या  नीवनतम  प्रगति  हुई  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बिपिन  पाल  दास )
 से

 इस  वर्ष  मई  में

 इस्लामाबाद  में
 भारत  पाकिस्तान  के  विदेश  सचिवों  के  बीच  समझौता  हो  जाने  पर  24

 1976
 से  राजनयिक  संबंध  स्थापित  कर  लिए  गए  थे  ।  दोनों  देशों  के  बीच  भरन  संचार

 संपर्कों  को
 भी

 स्थापित  करने  पर  सहमति  ही  गई  थी  ।  तदनुसार  इस  वर्ष  28  जून  को  एक

 रेल  संपर्क  समझौते पर  तथा  16  जलाई को  विमान  संपकं तथा  एक-दूसरे  के  प्रदेश  के  ऊपर

 से  उड़ानों  के  विषय  में  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर हुए  थे  ।

 जहां  तक  चीन  का  प्रशन  इस  वर्ष  15  भ्रप्रैल  को  लोक  सभा  में  की  गई  इस  निर्णय  की  घोषणा

 के  अनुसार  कि  एक-दूसरे  की  राजधानियों  में  प्रतिनिधित्व  को  राजदूत के  स्तर  पर  पुनः  स्थापित  किया

 चीन  में  भारत  के  राजदूत ने
 24  1976

 को
 पीकिंग

 में  अपने  प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत  कर

 दिए  हैं
 ।

 ऐसा  समझा  जाता  है
 कि

 दिल्‍ली  में  चीन  का  राजदूत  भी  शिक्षा  ही  ar  जाएगा
 |

 ये  बातें  हमारी  इस  सुसंगत नीति  के  अनुरूप  हें  कि  हम  प्यार  सभी  पड़ौसियों  के  साथ  बेहतर  प्रौढ़

 मजबूत  संबंध  चाहते  हैं  जिससे  कि  एशियाई  क्षेत्र  में  शांति  कौर  स्थिरता  को  बल  मिले
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 श्री  हितेन्द्र  देसाई  को  लंदन  यात्रा

 412.  श्री  डी०  के ०  पंडा
 विदेश  मंत्री  ae  बताने की  कपा  करेंगे  कि

 श्री  भान  सिह  दौरा

 क्या  श्री  हितेन्द्र  देसाई  हाल  ही  में  लंदन  गय थे

 यदि  तो  उनकी  विशेषकर  साऊथ  alt  रक की  यात्रा NUON  के  दौरान  उन्हें  हुए  अनुभवों

 का  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्या है

 ब्रिटेन  में  रहने  वाले  भारतीयों  का  एक  वर्ग  भारत  की  मान-प्रतिष्ठा  को
 बिगाड़ने

 की
 कोशिश

 कर  रहा  है  ौर

 यदि  तो  इस  बारे में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  म॑  उप  मंत्री  बिपिन  पाल  श्री  हितेन्द्र देसाई  ने
 6  से

 16  1976 तक  ब्रिटेन  की  यात्रा  की  थी  ।

 उन्होंने  भारतीय  समुदाय  के  बहुत  से  लोगों  से  मुलाकात  उन्हें  भारत  की  वर्तमान

 स्थिति  समझाई  देश  की  महान  उपलब्धियों  से  उन्हें  परिचित  कराया  ।  उन्होंने  कई  में  भाषण

 दिया  और  14  जन  को  साउथ  हाल  भी  गए  जहां  उन्होंने  भारतीय  समुदाय  के  विभिन्न  के  नेताओं

 से  बातचीत  की  ।
 भारतीय  समुदाय  ने  आमतौर से  श्री  देसाई  की  यात्रा  का  स्वागत  किया

 |

 जी  य  लोग  सम्प्रदायवादी  कौर  उग्रवादी  हूं  ।

 विदेशों में  भारतीय  समुदाय  को  भारत  की  सही-सही  स्थिति  समझाने  के  लिए  सरकार

 ने  प्रयत्न  किये  हूं  कौर  बराबर  करती  रहेगी  ताकि  उनकी  गलतफहमियां  दूर  हों  ।

 उड़ीसा  मं  मयूरभंज  जिले  स  तांबे  के  निक्षप

 413.  शी  मना  प्रसाद  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  रक्  कृपा  करेंगे

 कि

 उड़ीसा  के  मय्रभंज  जिले  में  तांबे  के  भारी  भंडार  का  पता  चला  है
 शौर

 यदि  तो  उसकी  मात्रा  कितनी  है  तथा  उसकी  ग्रामीण  उपयोगिता  क्या  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में उप  मंत्री  सुखदेव  प्रसाद )  :  अर

 संस्था  छ द्वारा  कब  तक  केवल नहीं  ।  मयूरभंज  जिले  के  केसरपुर  इलाके  में  भारतीय  भुगत  सर्वे

 16.  60
 लाख  टन  भंडार  वाले  एक  छोटे  निक्षेप  का  पता  चला  जिसमें  औसतन 1.  59% के

 भग  तांबा है
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 छोटे  नगरों  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अविलम्ब  टैंक  सेवा  टी  ०  डी०  )  a  सुविधाएं

 414.  श्री
 यमुना  प्रसाद  मंडल  क्या  संचार  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  का
 विचार  छोटे  नगरों  तथा  ग्रामीण क्षेत्रों  में  अविलम्ब ट्रंक  सेवा  ०

 टी०
 की  सुविधाएं  उपलब्ध करने  का

 यदि
 तो

 ऐसे  छोटे  नगरों  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  चालू वर्ष
 के

 दौरान  ये  सुविधाएं  दी  जाएंगी  ?

 संचार  मंत्री
 शंकर  दयाल  शर्मा  )  :  छोटे  नगरों

 कौर  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  उपभोक्ता

 | ट्रंक  डार्लिंग  सुविधाएं  देने  के  बारे  में  सरकार  विचार  कर  रही  है

 चालू  वर्ष  के  दौरान  छोटे  नगरों  या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उपभोक्ता  ट्रंक  डायलिंग  सुविधा

 का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कोलगांग  बिहार  के  निकट  हाइड्रोजन  गेस  का  पाया  जाना

 ५ क्लथ्कातत नता  की  कृपा  करेंगे कि  : 415.  श्री  विभूति  मिश्र
 ।  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पटना  के
 27

 जून  1976  के  एक  दैनिक  समाचार  पत्न
 में  गैस  लोकेटेड  नियर  कोलगांगਂ  के  निकट  हाइड्रोजन  गैस का  पाया

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया  है  ;

 (@)  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;  ak

 यदि  तो  उससे  क्या  पता  चला  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में
 उप  मंत्री  (att  सुखदेव  हां  ।

 att  भारतीय  भू-सर्वेक्षण  संस्था  ने  कोलगांग  में  गैस  के  होने  की  खोज  की
 | स ज  जि ०

 तथा  एकत्न  किए गए  नमूनों  के  क्षेत्रीय  रासायनिक  प्रयोगशाला  को  विश्लेषण  के  लिए  भज

 जिनके  परिणाम  की  प्रतीक्षा  है  ।

 Beating  of  Indian  Pilgrims  in  Pashupathinath  Temple

 416.  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  elicited  information  about  the  beating  of  Indian  pilgrims
 in  Pashupathinath  temple;  and

 (b)  the  action  taken  by  Government  to  ensure  that  such  incidents  do  not  recur  in  future  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Bipinpal  Das)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (0)  The  matter  was  brought  to  the  notice  of  the  Nepalese  Foreign  Minister  by  our  Ambas+

 sador  personally.  The  Government  of  India  hope  that  the  Government  of  Nepal  would  provide

 full  protection  to  the  Indian  pilgrims  visiting  shrines  in  that  country.
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 बीटेक  में  जातीय  स्थिति  के  बारे  में  पाकिस्तान  एवं  बंगला  देश  कके

 के  प्रधानों की  लंदन  में  बठक

 417  af  विनती  मिश्र  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पाकिस्तान  एवं  बंगला  देश  के
 मिशनों

 के
 प्रधानों  की  ब्रिटेन

 में
 जातीय

 स्थिति का  पुनर्विलोकन  करने हेतु  17  1976  को  लंदन
 में  बैठक  हुई  थी

 यदि  तो  उक्त  बैठक  में  क्या-क्या  मुख्य  निणय  किए  गए

 क्या  अब  तक  कोई  समाधान  se  निकाले  गए हैं
 ?

 जहां
 । विदेश  मंत्रालय  म  उप  संतरी  विपिन  पाल  दास )

 इन  तीन  मिशनों  के  बीच  सलाह-मशविरा  मई  1976  के  ed  में  शुरू शर

 gar
 था

 ।
 तब  से  ये  संयुक्त  रूप  से  ब्रिटिश  प्राधिकारियों  से  संपर्क  बनाए  रहे  हैँ  और  स्थिति  पर

 विचार
 करने के  लिए  समय-समय  पर  वापस  में  मिलते  रहे  17  जून  को  तीनों  देशों

 के  दूतों

 की  बैठक  इसी  सिलसिले  में  हई  थी  ।  उन्होंने  ब्रिटेन  के  प्रधान  मंत्री  तथा  Dl ie iY Wey  ब्रिटिश  नेताओं

 ial  का  स्वागत  किया  जिसमें  आप्रवासी  समुदाय  को  पूर्ण  जातीय  समानता  के
 श्राधार

 पर

 कानन  के  ग्रन्थित  संरक्षण  प्रदान  करने  का  ऑझ्राशवासन दिया  गया
 =  ।  उन्होंने  निर्णय  किया  कि

 जातीय  समरसता  का  वातावरण  तैयार  करने  के  लिए  संबद्ध  प्राधिकारी  जो  ठोस  कदम  उठाएंगे

 उनके  बारे  में  वे  ब्रिटिश  सरकार  के  साथ  बराबर  बनाए  रहेंगे  |

 Payment  of  Low  Wages  to  Labourers  by  Cold  Water  Companies

 418.  Shri  Lalji  Bhai  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  companies  selling  cold  water  in  Delhi  pay  only  Rs.  2-50  per  day  for  12  hours
 to  the  labourers  engaged  by  them  for  selling  water  and  do  not  pay  the  wage  fixed  by  Government
 for  8  hours’  duty  ;

 (b)  whether  more  than  8  hours’  work  is  taken  from  these  labourers  without  any  compensa-
 tion  and  no  facility  is  given  to  them;  and

 (c)  if  so,  what  remedial  measures,  Government  contemplate  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma)  :  (a)  From  enquries
 made  it  is  understood  that  persons  selling  Cold  Water  in  Delhi  are  generally  employed  on  Rs  60
 to  Rs.  70/-  per  month  plus  a  minimum  commission  of  3  per  cent  on  sales.

 (b)  and  (c)  No  specific  complaints in  this  regard  are  reported  to
 have  been  received  by  the

 concerned  Authority  under  the  Delhi  Administration.

 भारतीय  चिकित्सा  अनसंधान  परिषद  द्वारा  आयोजित  वर्कशॉप

 )  की  सिफारिशें

 419.  थी  श्री  के०
 एम०  मधुकर

 श्री  सी०  जनार्दन  i
 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  ae  बताने

 की  कृपा  करेंग े:

 क्या  विश्व
 स्वास्थ्य  संगठन  की  सहायता  से  भारतीय  चिकित्सा  wader

 ५४
 द्वारा  हाल  ही  में  आयोजित  वकंशाप  )  म  भारतीय  अस्पतालों  के  बारे  में  कुछ
 विस्मयकारी  तथ्य  सामने  ame ;
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 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  रूपरेखा  क्या  है  ह

 (7)  क्या  वकंशाप  में  में  फैलने  वाले  संक्रामक  रोगों  की  समस्या  का  समाधान

 करने  के  लिए  कुछ  सिफारिशें  की  गई  हैं  ;  श्र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  कौर  इस  बारे  में  सरकार  की  नया

 है  ?

 स्वास्थ्य और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय में  उपमंत्री  ए०
 के०  एम०  इसहाक )  :

 और  नौसोकोपियल  तथा  स्ट्रेप्टोकोक्कल  संक्रमणों  पर  सूक्ष्मजीव  अन्वेषण  सम्बन्धी  भारतीय

 चिकित्सा  अ्रनुसंघान  परिषद्--विश्वा  स्वास्थ्य  संगठन  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  चलाई  गई  कार्यशाला

 1976  में  प्रायोजित  की  गई  थी  ।  अस्पतालों  में  संक्रमण  पर  प्रकाशित  पेपरों  के  रूप

 में  पहले  से  जो  विभिन्न  सांख्यिकी  सुचना  उपलब्ध  थी  इस  कार्यशाला  में  उस  पर  विचार  किया

 गया  ।  कार्यशाला  में  किसी  नए  विस्मयकारी  तथ्यों  का  पता  नहीं  चला  है  ।

 कौर  स्टेफिलोकोक्कल  तथा  सियोडोमोनस  संक्रमणों  पर  कायें

 करने  के  लिए  भारतीय  चिकित्सा  १  परिषद्‌
 ने  पहले  ही  तीन  राष्ट्रीय  सन्दर्भ  केन्द्र  खोल

 रखे

 कार्यशाला  की  सिफारिशों  पर  जुलाई  1976  में  भारतीय
 चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद्‌ में

 हुई  एक  बैठक  में  विचार  किया  गया
 था  ।

 उस  बैठक  का  कार्येवूत्त  सभा  पटल  पर  रख  दिया
 गया हूं  |

 अनिवार्य  परिवार  नियोजन  लागू  करने  के  लिये  स्वीकृति

 420.  चौधरी  राम  प्रकाश  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करने  कि  :

 क्या  हरियाणा  सरकार  ने  राज्य में  परिवार  नियोजन  लागू  करने  हेतु  स्वीकृति

 मांगी  wk

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  का
 क्या  निर्णय  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  ए०  के०  एम०  :

 हां  ।

 यह  मामला  विचाराधीन है
 ।

 बाधित  श्रमिकों  का  उद्धार  और  पुनर्वास

 421.  चौधरी  राम  प्रकाश

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 श्री  बाजार  रवि  ह  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  एम०  एस०  पूरी  J

 1976  तक  राज्यवार  कुल  कितने  बाधित  श्रमिकों  का  उद्धार  किया  गया
 ;  शर

 उनमें  से  कितने  श्रमिकों  का  पुनर्वास  कर
 दिया  गया  है

 ?
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 श्रम  मंत्रालय  उप  मंत्री  (att  बालगोविन्द
 :  श्र

 एक
 विवरण  सभा

 की  मेज़  पर  रखा  है  ।

 विवरण

 द्  1  1976  तक

 ऋऋ्रमार्क  राज्य  का  नाम
 aN

 स्वतंत्र  किए गए  स्थापित  किए

 बन्धक  गए  बन्धक  श्रमिकों

 की  संख्या  सख्या  |

 ars  ster  eS  a  एएए

 Wee  प्रदेश  826  698

 बिहार  581

 का कर्नाटक  27,195

 मध्य  प्रदेश  243  ed

 उडीसा  95  95

 राजस्थान  4,974  1,396

 तमिल  नाडु  कै  2,416  1,136

 उत्तर  प्रदेश
 "*

 19,166  2,498

 फ  पदाना  ee  eet

 परिवार  नियोजन  अभियन्ता में  विशिष्ट  कार्य  करने  वाले  व्यवितयों को  टेलीविजन  सेट  तथा

 रेडियो

 422.  शी  श्री  एस०  ए०  मुरुगनन्तम

 श्री  भान  fag  भोरा  :  }
 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे :

 क्या  सरकार  को  निर्माताओं  की  कौर  से  बहुत  से  टेलीविजन  सेट  तथा  रेडियो

 मिले हैं  जिन्हें  परिवार  नियोजन  अभियान
 में  विशिष्ट  काम

 करने  वाले
 व्यक्तियों

 अथवा  संस्थाओं

 को  भेंट  किया  जाना  ौर

 यदि
 तो  ऐसी  कितनी  चीजें

 प्राप्त  हो  रही

 स्वास्थ्य  और
 परिवार  नियोजन

 मंत्रालय
 में

 उप  मंत्री  (  श्मा क  S  ०  के०  एम०  :

 नहीं  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 Scheme  of  Workers’  Participation  Introduced  in  Public  and  Private  Sectors

 423.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  with  a  view  to  increase  productior  solve  other  problems,  workers’  parti-
 cipation  in  management  in  industries  in  private  as v  5  public  sector  has  been  envisaged  in
 the  20-point  economic  programme  ;
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 (b)  if  so,  the  names  of  the  units  under  the  private  and nd  ni  hh
 public sec  tors,  Se] AGLS  eparately,  where  it

 has  been  made  applicable  during  the  last  one  year;  and

 (c)  the  reasons  for  not  introducing  this  scheme  in  other  units  and  the  action  proposed  to  be
 taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma) :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  complete  list  of  names  of  units  in  all  States  and  Union  Territories,  which  have  imple-
 mented  the  Scheme  for  Workers’  Participation  in  Industry,  is  not  available;  however,  as  reported
 by  them,  the  provisional  number  of  such  units  is  924.  As  regards  the  public  sector  tinits  of  the
 Central  Government,  472  of  them  have  either  implemented  or  initiated  action  to  implement  the
 Scheme;  a  list  of  these  units  is  placed  on  the  Table  of  the  House.  (Placed  in  the  library.  See  No

 LT-11058/76)

 (c)  The  Scheme  has  been  welcomed  by  all  and  is  already  in  the  process  of  implementation
 all  over  the  country.  A  number  of  Units  employing  less  than  500  employees  not  covered  by  the
 Scheme  have  also  implemented  its  provisions

 Check  on  Retrenchment  and  Lay-Off

 424.  Shri  Ramavatar  Shastri  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state

 (a)  whether  despite  declaration  of  emergency  and  passing  of  bills  by  the  Parliament,  inci-
 dents  of  retrenchment,  lay-off  and  lock-out  are  occurring  in  various  parts  of  the  country;

 (b)  if  so,  the  state-wise  number  of  such  incidents  upto  31st  July,  1976  and  the  number  of
 Jabourers  affected  thereby;  and

 (c)  the  steps  taken  by  Government  to  check  these  illegal  and  anti-labour  acts  of  the
 mill  owners  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma) :  (a)  to  (c)  Infor-
 mation  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  after  it  is  received.

 कृषि  श्रमिकों  के  लिये  न्यूनतम  मजदूरी

 425.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  o  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 किन-किन  राज्यों  और  संघ  राज्य-्षेत्रों  में  1974  के  बाद  अब  तक  कृषि  श्रमिकों

 के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  पुनरीक्षित  कर  दी  गई  है

 राज्य  वार  पुरानी  मजदूरी  दरें  ate  पुनरीक्षित  मजदूरी  दरें  क्या-क्या  हैं

 क्या  यह  आरोप  लगाया गया  है  कि  कुछ  राज्यों  तथा  बहुत

 से  राज्यों

 के  बहुत  से  जिलों

 पुनरीक्षित मजदूरी  दरों  को  at  क्रियान्वित  किया  जाना  है

 eye  nea  eee  ere  विगर  कार्यवाही  की  गई

 श्रम  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  ae  अपेक्षित  सुचना

 संलग्न  है  ।

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  ato  11059/76)

 ate  कृषि  मजदूरों  को  न्यूनतम  मज़दूरी  न  देने  के  श्रारोंपों  के  केवल  दो  मामले

 के  ध्यान में  कराए  हैं--एक  गहराई  के  सूरत  ज़िले में  और  दूसरा  पश्चिम  बंगाल  के  हुगली

 ज़िले  में  ।  सम्बन्धित राज्य  जो  कि  न्यूनतम  मज़दूरी
 1948

 के
 अ्रधीन

 उचित

 सरकारें  से  मामले  में  उचित  कार्यवाही  करने  के  लिए  sata  किया  गया  है  ।
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 नयी  परिवार  नियोजन  नीति

 426.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन weal  यह  बताने  की  कृपा
 hehe’

 कि

 हाल  में  सरकार  द्वारा  घोषित  नयी  परिवार  नियोजन  नीति  की
 मुख्य  विशेषताएं

 क्या  हैं  ;

 क्या  उन्हें  पुरुष  कौर  महिला  नसबन्दी  के
 बारे  में  सरकार  के

 निर्णय  के  दुरुपयोग के

 बारे में  कोई  आ्रारोप  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 सुनियोजित  पितृत्व  की  आवश्यकता के  लिए  लोगों  को  शिक्षित  करने  हेतु  कया

 वाही  की  जा  रही  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  सें  39-7}  ए०  के०  एम०  इसहाक

 राष्ट्रीय  जनसंख्या  नीति  की  विशेषताएं  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 यह  नीति  16  1976  को  लोक  सभा  में  घोषित
 की

 गई
 थी

 ate  इसकी  प्रतियां  सभा

 पटल  पर  रखी  जा  चुकी

 श्र  ऐसा  कोई  आरोप  प्राप्त  नहीं  ष्  है  ।

 नई  नीति  को  लोगों  के  सामने  लाने  तथा  परिवार  नियोजन को  जीवन-पद्धति के

 रूप  में  aaa  के  लिए  उन्हें  प्रेरित  करने  के  सम्बन्ध  में  एक  देश-व्यापी  अभियान  चलाया  गया

 है  ।  इस  काम  के  लिए  प्रचार  के  सभी  उपलब्ध  साधनों  का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  ।  सुचना

 श्र  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  राज्यों  की  प्रचार  सम्बन्धी  संस्थानों  को  इस  अभियान  में
 ~

 शामिल

 किया  जाता  है  ।

 विवरण

 राष्ट्रीय  जनसंख्या  नीति  की  मुख्य  मुख्य  विशेषताएं

 लड़कियों  के  मामले  में  विवाह  की  जरायु  को  बढ़ा कर  18  ad  तथा  लड़कों  के

 मामले  में  21  वर्ष  कर
 दिया  जाएगा  कौर इस  का  एक  उपयुक्त  कानून  बना

 दिया  जाएगा  |  इस  कानून  के  अधीन  किए  गए  अ्रपराधों  की  सुनवाई  वह  अधिकारी

 करेगा  जो  उप  प्रभागीय  मजिस्ट्रेट के  स्तर  के  नींचे  का  नहीं  होगा  ।

 विवाह  के  रजिस्ट्रेशन  को  श्रीनिवास  बनाने  के  प्रश्न  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार

 किया  जाएगा  ।

 लोक  सभा  तथा  राज्य  विधान  सभाग्रों  के  प्रतिनिधियों  at  संख्या  सन्‌  2001

 तक  1971  की  जनगणना  के  rae  पर  ही  निर्धारित
 की  जाएगी  ।  चालू वर्ष

 के  दौरान  संविधान  में  mae  संशोधन  कर  दिया  जाएगा  ।  अन्य  निर्वाचित

 निकायों  के  लिए  भी  उपयुक्त  कानून  बना  दिया  जाएगा  |

 (7)  राज्य  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  करों  के  हस्तान्तरण  तथा

 सहायता  श्रमदान
 की  भारती  जनसंख्या  सम्बन्धी  सभी  मामलों  में  वर्ष  2001
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 तक  1971  की  जनगणना  को  ही  आधार  माना  जाता  रहेंगा  ।  राज्य  योजनाकारों

 के  वास्ते  केन्द्रीय  सहायता  का 8  प्रतिशत  भाग  विशेष  रूप  से  परिवार  नियोजन

 कार्यों  के  लिए  निर्धारित  किया  जाएगा  ।

 (=)  महिला  शिक्षा
 के  स्तर  को  उठा  कर  मिडल  दें  तक  ले  जाने  के  साथ-साथ  युवतियों

 के  ग्रनौपचारिक  शिक्षण  की  योजनाएं  तैयार  करने  तथा  शिशु  पोषण  कार्यक्रमों  में

 सुधार  करने  के  लिए  विशेष  उपाए  किए  जाएंगे  ।

 पुरुषों  तथा  स्त्रियों  के  नसबन्दी  आपरेशनों  के  लिए  मुआवजे की  दो  या  दो

 से  कम  जीवित  बच्चों  के  मामले  में  बहा  कर  150  रुपए  तीन  जीवित  बच्चों

 तक  100  रुपए  तथा  चार  अथवा  अ्रधिक  बच्चों  तक  70  रुपए  कर  दी  जाएगी

 (3) )  सामूहिक  प्रोत्साहनों  को  शक्तिशाली  तथा  काल्पनिक  ढंग  से  लागू  किया  जाएगा

 ताकि  परिवार  नियोजन  को  एक  जन  श्रात्दोलन  का  रूप  दिया  जा
 सके  कौर  इसमें

 अधिकाधिक  लोगों  को  शामिल  किया  जा  सके  ।

 राय कर  को  ated  aaa  परिवार  नियोजन  प्रयोजनों  के  लिए  दान  स्वरूप  दी  गई

 रकम  पर  पूरे  रिवेट  की  अनुमति  दी  जाएगी

 हल्दिया  ay  शिष्यों

 427.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  उन्होंने  हाल ही  में  कलकत्ता  में  कहा  था  fe  इससे  पहले  कि  हल्दिया

 में  नया  शिप या डे  बनाने  का  निर्णय  लिया  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  क्या  भारत  के

 वर्तमान  शिपयार्ड ों  पर  उपलब्ध  सुविधाओं  से  संदेश  की  श्रावश्यकताएं  पुरी  हो  सकेंगी  या

 नहीं ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं

 क्या  सरकार  ने  हल्दिया  में  प्रस्तावित  शिपयाडं  स्थापित  न  करने  का  अन्तिम  facie

 कर  लिया  कौर

 यदि  तो  ऐसा  निर्णय  किन-किन  बातों
 के

 आधार  पर
 किया  गया  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  सं  राज्य  एच ०  एम०  :  भ्र ौर

 oft at  ।  भारी  पूंजी  लागत  वालें  नए  शिपयाडों  की  स्थापना  पर  कोई  निर्णय  करने
 से  पूर्व

 इस  बात  पर  विचार  किया  जाना  कि  मौजूदा  शिपयार्ड ो ंमें  जो  सुविधाएं  उपलब्ध  हैँ  वे  देश  की

 झावश्यकताझं  को  कहां  तक  पुरा  कर  सकती हैं  |

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारत-पाक  संबंधों  के  लिये  चीन  का  समर्थन

 428.  श्री  रघुनन्दन  लाल  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  भारत  के  साथ  सम्बन्ध  स्थापित  करने  के  लिए  चीन  का  पिंडी  को  समर्थन

 सम्बन्धी  हाल  के  प्रैस  के  समाचारों  की  प्रो  सरकार  का  ध्यान  गया  है  ;  कौर
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 यदि  तो  उस  पर
 सरकार

 की
 क्या  प्रतिक्रिया  है

 ?

 हां  । विदेश  मंत्रालय थ  3q-Hat  बिपिन पाल  ata)

 भारत  सरकार  शिमला  समझौते  के  ढांचे  के  रंगत  ऐसी  किसी  भी
 का

 गत  करेगी  जो  भारत  कौर  पाकिस्तान  के  बीच  सम्बन्धों  को  सामान्य  बनाने  की  प्रक्रिया का  समथन

 करती हो  ।

 डाक-तार  सुविधाओं  का  ग्रामीण  क्षेत्रों  म॑
 विस्तार

 429.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भा  टिया  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  ग्रामीण  क्षेत्रो ंमें  विशेषकर  पंजाब  डाक-तार  सुविचारों के

 amt  ate  विस्तार  के  लिए  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  कोई  कार्रवाई को  है

 यदि  तो  क्या  सुविधाएं  ब्लाक  मुख्यालयों  पर  उपलब्ध  की  जाएंगी  ;
 तोर

 श
 |  }  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं

 ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल
 :  देहाती  इलाकों  frat  के  विस्तार

 के  लिए  श्प्रैल, सई मई  a  1976  में  एक  प्रतिमान  चलाया गया  था  ।  इसकी  उपलब्धियां

 इस  प्रकार  हैं  :--

 सलना ca  ec टाटा  ot

 देश  पजाब  मं

 an  दनाणाापडाटिटिटाराटटााटाटलटला  रटाए  एना

 देहाती इलाकों  में  खोले  डाकघर  192  38

 लगाए  गए ए  लेटर  बरस  7640  665

 डाक  टिकट  शौर  डाक  लेखन  सामग्री  बचने  क

 नियुक्त  किए  गए  एजेंट  734  27

 देहाती  चलते-फिरते  डाकघरों का  खोलना  199

 दैनिक  डाक  वितरण  सुविधा  के  श्रन्तगेंत  लाए  गए

 अतिरिक्त  गांव  25664  पंजाब  राज्य  के  सभी

 गावा  में  रोजाना

 डाक  वितरण  की

 उपलब्ध

 a:  ED  cian  Coma  पन्ना  aS  Se  SS  RSLS  Re

 और  बिहार  सकील  के  4  कौर  उत्तर  प्रदेश  सकिल  के  6
 खण्ड  मुख्यालयों

 को  छोड़कर  देश  के  सभी  खण्ड  मुख्यालयों  में  डाकघर  मौजद
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 अमरीका  के  डिएगो  माशिया  अड्डे  से  केन्या  को  तथा  विमानों  का  भेजा

 जाना

 430.  श्री  इन्द्रजीत  गीत  क्या  विदेश  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हिन्द  महासागर  में  अमरीकी  डिएगो  गार्सिया  नौसैनिक  ass  का  हाल  ही  में

 के  रूप  में  केन्या  को  नौसैनिक  फ़िगेट  तथा  विमान  भेजे  जाने  के  लिए  प्रयोग  में  लाया

 गया

 )  कया यह  ars  अपने  पडौसी  योडा  के  साथ  केन्या  के  झगड़े  में  अमरीकी  हस्तक्षेप  के

 तुल्य ~  ge  ह

 )  झ्र मरी की  सरकार  की  ऐसी  राजनीति  के  प्रति  भारत  की  क्या  प्रतिक्रिया

 शोर

 शान्ति  को क्या  राष्ट्रों  के  गट-निरपेक्ष  दल  को  भारत  सरकार  ने  कहा  है  कि

 खतरा  पैदा  करने  वाले  इस  डिएगो  माशिया  अ्रड्डे  को  समाप्त  करने  की  मांग

 विदेश  मंत्रालय  म  उप  मंत्री  (sit  विधान  पाल  :  (@),  (77)  ate

 सरकार  ने  ऐसी  खबरें  देखी  हैं  कि  भ्रमरी का
 ने

 st  नासिया  wes  का  प्रयोग  करते हुए  हिन्द

 महासागर  में  नेमी  संचालन  का  एक  पीटने  बना  रखा  हज़ारों  यह  भी  कि  हाल  ही  में  एक

 fete  पोर्ट  श्राफ  मोम्बासा  भेजा  गया  था  कौर  ऐन्टी  सबमेरीन  एयरक्राफ्ट  नैरोबी  |

 लेकिन  बाद  की  खबरों  के  अनुसार  केनिया  कौर  उगांडा  का  झगड़ा  परस्पर  विमर्श

 द्वारा  तही  गया  है  ।

 अ्रमरीका ढारा  दिनो  गार्सिया  में  पूर्ण  विकसित अड्डा  बनाय  जाने  के  सम्बन्ध  में  भारत  के

 विचार
 सुविदित

 हैऔर
 इस  सदन  में  पहले  भी  उन्हें  बताया  जा  चुका  है

 ।
 भारत  के  अन्य

 निरपेक्ष  देशों  के  साथ  संयुक्त  राष्ट्र  के  इस  प्रस्ताव
 का

 समर्थन  किया  है  कि  हिन्द  महासागर

 को  शांति  का  क्षेत्र  बनाया  जाए  |  1970  के  लसाका  सम्मेलन  में  1973  के  श्रत्जीयर्स  शिखर

 सम्मेलन  1975  में  लीमा  में  गुट-निरपेक्ष  विदेश  मंत्रियों  की  बठक  मई|

 जन  1976  में  विदेश  मंत्रियों की  श्रल्जीयसं  ब्यूरो  बैठक  में  भी  इसे  फिर  दुहराया गया  था  ।

 गट-निरपेक्ष  राष्ट  दल  को  सदस्यता की  कसौटी

 431.  श्री  इंद्रजीत  गप्त  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  गट-निरपेक्ष  राष्ट्र  दल  की  सदस्यता  सम्बन्धी  कसौटी
 का  पुनरीक्षण  करने  के

 बारे  में  कुछ  राष्ट्रों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  है  तर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  हैऔर  उन  प्रस्तावों
 के

 सम्बन्ध  में
 भारत  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 विदेश  संग्रहालय में  उप-मंत्री  बिपिन पाल  नहीं  ।  तथापि  कुछ

 क्ष  देशों  a  यह  विचार  व्यक्त  किया  है  कि  पर्यवेक्षकों  कौर  भ्र तिथियों  के  मामलों

 में  विद्यमान  कसौटी  को  लागू  करने  में  कुछ  लचीला  दृष्टिकोण
 अपनाया  जाए  ।

 हमारा  विचार  यह  है  कि  इस  कसौटी  में  ढील  देने  से  गुट-निरपेक्ष  झांदोलने  की

 झपती  विशिष्टता  wie  सम्बद्धता पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़गा  |
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 नस्य
 बिटन  पे  पस  किया  गया

 रेस
 रिलेशंस  एक्ट

 432.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 कपा

 विदेश  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंग  कि

 ब्रिटिश  संसद्‌  द्वारा
 पारित  किए  गये  नये  रेस  रिलेशन्स  एक्ट  से

 ब्रिटेन  में  रह  रहे

 तथा  काम  कर  रहे  भारतीय  नागरिकों  के  भ्र धि कारों  की  कसी  रक्षा

 क्या  हाल  ही  में  ब्रिटेन में  एशियाई  प्रवासियों के  विरुद्ध  प्रचार की  लहर  को

 ब्रिटिश  ब्रॉडकास्टिंग  कारपोरेशन  atc  ब्रिटिश  प्रेस  के  कुछ  सेक्टरों  ने  प्रोत्साहन  दिया  है  ;

 शौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले पर  ब्रिटेन  के  अधिकारियों  से  बातचीत

 की  है  कौर  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 विदेश  मंत्रालय  च्न्ट + उप  संतो  बिपिन पाल  जाति  सम्बन्ध  बिल  जो
 ०१

 अभी  ब्रिटिश  संसद्‌  के  विचाराधीन  यह  व्यवस्था  हूं कि  ब्रिटेन  में  जातिगत  भेदभाव  के  विरुद्ध

 मजबूत  उपाय  किए  जाएं  ।  ae  भारतीय  नागरिकों  तथा  भारतीय  मूल  के  लोगों  सहित  ब्रिटेन

 में  सभी  व्यक्तियों  पर  लाग  होंगा  att  बातों  के  इस  बिल  में  जातिगत  भेदभाव

 की  after  व्यापक  की  गई  इससे  क्लबों  भ्र ौर  स्वयंसेवी  संस्थानों  के  लिए  सदस्य  बनाने  के

 मामले  में  भेदभाव  बरतना  गैर-कानूनी  होगा  कौर  इससे  भेदभाव  उत्पन्न  करने  वाले  विज्ञापनों  पर

 रोक  लगेगी  ।  वर्त  मात  जाति  सम्बन्ध  बोर्ड  म्यार  जाति  सम्बन्ध  आयोग  सिलकर  एक  बन  जाएंगे

 कौर  उसे  अधिक  अधिकार  ale  व्यापक  जिम्मेदारियां  सौंप  दी  जाएंगी  ।  भेदभाव  के  शिकार  व्यक्ति

 अदालतों  में  मुकदमे  दायर  कर  सकेंगे  ताकि  उनकी  शिकायतें  हल  हो  सकें  कौर  ऐसा  करने

 में  आजकल  की  किसी  वैधानिक  अभिकरण  के  सामने  अरपना  केस  प्रस्तुत  न  करना

 होगा  1

 कौर  कुछ ब्रिटिश  अखबारों  ने  गैर-जिम्मेदारी  की  खबरें  छापी हैं  ।  भारत  सरकार

 ने  ब्रिटिश  otaanrfrat  तथा  प्रेस  का  sata  अखबारों  में  छपी  गैरजिम्मेदारी  की  टिप्पणियों  की

 शोर  दिलाया  जिससे  कि  आप्रवासी  समुदाय  की  सुरक्षा  तथा
 कल्याण  पर  दौर  ब्रिटेन  में

 जाती  मेल-जोल  पर  उसके  गंभीर  परिणाम  होंगे  ।

 लन्दन  पुलिस  की  भारतीयों  से  झड़प

 433.  को  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 क्या  हाल  ही  में  ब्रिटेन  में  जातिभेद  के  विरुद्ध  प्रदर्शन  करने  वाले  पश्चिम  भारतीय

 शर  एशियाई
 प्रवासियों  की  लन्दन  पुलिस  से  झड़पें हुई  थीं ;

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 faq  पलासिया  सें  ही  (ait  बिपिन पाल  :
 जी, हां at

 ।

 11  1976
 को

 एशियाई  कौर  वेस्ट  इंडीज
 के

 संघों
 ने

 स्थानीय
 मजदूर  यूनियन

 की
 सहायता  से  जातिभेद  के  खिलाफ  एक  रैली  आयोजित की  थी  ।  यह  रैली  हाइड  पार्क  से
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 शुरू  हुई  जहां  इसके  अनेक  समर्थकों  ने  ब्रिटिश  प्राधिकारियों  के  तथाकथित  जातिभेद  के  रवि  की

 निन्दा  की  ।  डाउनिंग  स्ट्रीट  में  ब्रिटेन  के  प्रधान  मंत्री  के  श्रीवास  के  निकट  पुलिस  शौर

 कारियों  में  भिड़न्त  हुई  ।  छह  प्रदर्शनकारी  गिरफ्तार  किए गए  कौर एक  महिला  पुलिस  कांस्टेबल
 को  मामली-सी  चोट  आई

 ब्रिटेन  में  कानून  att  व्यवस्था  बनाए  रखने  की  जिम्मेदारी  यद्यपि  ब्रिटिश  सरकार

 की  है  फिर  भी  ब्रिटिश  सरकार  को  इस  प्रकार  की  हाल  कीं  घटनाओं  पर  भारत  सरकार

 की  चिनता  से  कौर  ब्रिटेन  में  जातीय  समरसता  का  वातावरण  बनाए  रखने के  महत्व  से  अवगत  करा

 दिया  गया
 है  ।

 ब्रिटिश  सरकार  ने  श्रपने  सर्वोच्च  स्तर  से  जातीय  समानता  की  नीति  की  graft
 की  है

 डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाया  जाना

 434.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  शाखा  डाकघरों  को  विभागीय  उप डाकघरों  का  दर्जा  के  लिए 5  घंट  के

 कार्यभार की  अपेक्षा  पर  पुनः  विचार  करने  के  अनुरोध  पर  कोई  निर्णय  किया  गया  ह  क्योंकि

 इस  अपेक्षा  के  कारण  ग्रामीण  क्षेत्रों  ने  डाकतार  सुविधाओं के  विकास  को  आघात

 पहुंचा ह  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  किस  प्रकार  का  निर्णय  लिया  गया  है  at  ag  निर्णय

 कंब  किया  गया  ह  ak

 )  यदि  तो  इस  बारे  में  निर्णय  कब  तक  लिया  जाएगा
 ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  से  डाकघर  की
 झ्राय/लागत  निकालने

 अ्रोर  शाखा  डाकघरों  को  खोलने/का  दर्जा  से  सम्बन्धित  मानदंडों  का  अध्ययन  करने  के

 लिए  विभाग  ने  एक  समिति  का  गठन  किया  था  ।  समिति  ने  रिपोर्ट  दे  दी  समिति

 की  सिफारिशों  पर  विचार  किया  जा  रहा  ह  ate  यथाशीघ्र  कोई  निर्णय  ल  लिया  जाएगा  |

 जबरी  छुट्टी  और  छंटनी  की  पुर्व  अनुमति  प्राप्त  न  करने  के  कारण  मा  टीकों  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 35.  श्री  समर  सकती  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 औद्योगिक  विवाद  1976  के  अनुसार  खानों  ग्रोवर  बागानों

 के  कितने  मालिकों  ने  कर्मचारियों  को  जबरी  छुट्टी  देने  maar  उनकी  छंटनी  करने  अथवा  अपने
 प्रतिष्ठानों  को  बन्द  करने  से  पूर्व  सरकार  के  विशिष्ट  अधिकारी  की  ga  ग्र नुम ति  प्राप्त  कर  ली

 शौर

 1976  के  उपबन्धों  का  पालन  न  करने  वाल औद्योगिक  विवाद  अधि

 मालिकों  के  विऋद्ध  क्या  कायंवाही  की  x  ?
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 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्र  (a  बालगोविन्द  :  जो  आवेदन कौर  नोटिस  पिछली

 भ्रनुमति/स्वीक़ृति  के  लिए  प्राप्त  हुए  तथा  जिनका  निपटान  केन्द्रीय  कार्यक्षेत्र  में  विनिर्दिष्ट  प्राणी

 कारी  श्र  केन्द्रीय सरकार  ने  उनकी  संख्या  निम्न  प्रकार  है

 ee  cae  a

 हुए
 अस्वीकार

 स्वीकृति
 किए  गए

 at  गई

 लिटिल एटीएफ पिला

 जबरी  छुट्टी  21  15

 छंटनी

 बंदी

 oe

 aoa  के  aida  में  सारे  चालें  arcant  और  amma  के  वारे  में  को  सुचना  उपलब्ध

 नहीं
 है  ।

 जब  तक  अनुपालन के  किसी  मामले  की  सूचना  नहीं  मिली  है  ।  केन्द्रीय

 प्रौद्योगिक  सम्बन्ध  तंत्र  को  यह  हिदायतें  हैं  कि  जो  नियोजक  इस  सम्बन्ध  में  प्रीमियम  के

 बाघों  का  उल्लंघन  करते  वे  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  शरू  करें  ।

 बदं वान  स  एसेफलाइटिस  के  मामले

 436.  श्री  ब्रिटिश  चौधरी  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार
 नियोजन

 मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंग े:

 क्या  उनका
 ध्यान  पश्चिम  बंगाल  में  बर्दवान

 के  कुछ  क्षेत्रों  तथा  उसके साथ  लगने

 वालें  बांकुरा  जिले  में  काफी  संख्या  में  जापानी  एंसेफलाइटिस के  मामलों के  घटित  होने  की

 mit  दिलाया गया  है

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  उपाय  किए गए

 क्या  एंसेफलाइटिस  की  घटनाएं  इसी  प्रकार  उग्र
 रूप  में

 किसी  राज्य  में  भी  हुई

 हि  अरर

 यदि हां
 तो

 इन
 क्षेत्रों

 के  घातक  एंसेफलाइटिस
 संक्रमण  रोग

 द्वारा  प्रभावित  होने
 के  कारणों  का  पता  लगाने के  लिए  क्या  उपाय  किए गए  हैं  और  इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक

 उपाय  किए  गए  ह

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय सं  उप-मंत्री  ए०  के०  एस०

 जी  हां  ।

 इस  रोग  के  रण  के  लिए  निम्नलिखित उपाय  किए  गए  हैं

 (1)  सभी  रोगी  व्यक्तियों
 की

 जांच  की  गई  ह  कौर  में  उनके  इलाज  की

 कर  दी  गई  है
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 oraafin  रोग  विज्ञान  सम्बन्धी  परीक्षणों  उपचार  श्र  नियंत्रण  के  लिए

 aaa  उपाय  किए गए  ;

 (3)  इस  रोग  को  फैलाने  वाले  संक्रामक  मच्छरों  को  समाप्त  करने  के  लिए  प्रत्येक

 रोगी  के  कौर  इसके  पास-पड़ौस  के  मकानों  में  गैलेक्सी  का  छिड़काव  दिया

 गया ह  ;

 (4)  इस  रोग  के  प्रकोप  वाले  क्षेत्रों  से  मच्छरों  को  पकड़ा  जा  रहा  है  कौर  उनकी

 जांच
 की

 जा  रही  है  ताकि  इंस  रोग  को  फैलाने  वाली  उनकी  मौसमी  जाति

 के  मच्छरों  का  उनकी  व्यापकता  का
 ay

 जहां वे  पैदा  होते  हैं  उन  स्थानों  का  पता

 लगाया जा  सके  ;

 (5)  जापाने  से  जापानी  एंसेफलाइटिस-वेक्सीन  का  रायात  किया जा  रहा  है

 (6).  इसके  अतिरिक्त  राज्य  स्वास्थ्य  सेवा  निदेशालय  के  स्थानीय  मरक

 वैज्ञानिकों  तथा  वरिष्ठ  भ्र धि कारियों  त्र  श्राफ  ट्रॉपिकल  कलकत्ता

 के  एक  दल  ने  तथा  vad  संस्थान  के  वाइरस-विज्ञान  के  प्राध्यापक ने  इस  रोग  के

 प्रकोप  बाले  गांवों  उन  अस्पतालों  को  निरीक्षण  किया  है  जिनमें  इन  रोगियों

 को  पृथक  रखा  गया  था  ;  शौर

 इस  रोग  के  प्रकोप  वाले  क्षेत्र  में  नियंत्रण  सम्बन्धी  उपायों  को  कार्यान्वित  करने (7)

 में  राज्य  स्वास्थ्य  अधिकारियों  की  मदद  करने  लिए  राष्ट्रीय  संचारी  रोग

 संस्थान  के  एक  दल  को  भी  भेजा  गया  है  ।

 किसी  अन्य  राज्य  से  इस  बारे  में  कोई  सुचना  नहीं  मिली  है  ।

 ऊपर  भाग  में  दिए  गए  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वियतनाम  द्वारा  धन  आदि  की  सहयता  की  मांग

 437.  श्री  रानेन  सेन  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  वियतनाम  सरकार  ने  हाल  ही  में  भारत  से  धन  are  की  सहायता  की  मांग

 की  sik

 यदि  तो  भारत  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बिपन पाल  दास  :  शौर  भारत  सरकार ने

 कहा  है  कि  वियतनाम  के  पुननिर्माण  में  वह  अपना  सहयोग  देने  को  तत्पर  है  ।

 मई  से  1976  तक  मिलों  का  बन्द  होना  और  तालाबन्दी

 438.  श्री  सी०  के०  चन्द्र्पन  व्या  प्लस  मंत्री  यह  बताने
 की  छुपा  करेंगे

 कि  :.

 मई  से  1976  तक  बन्द  होने  मिलों  तथा उन  मिलों  में  जिनमें

 तालाबन्दी  हुई  की  संख्या  में  विधि  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  तथा  तथ्य  क्या
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 औद्योगिक  उत्पादन  पर  इसका  कहां  तक  प्रभाव  पड़ेगा  कौर  इससे  कितने  व्यक्ति

 बेरोजगार  हो  कौर

 इसके  परिणामस्वरूप  कितने  काम
 के

 घंटों  की  हानि  हुई  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (sit  बालगोविन्द  :
 से  सूचना  एकत्र  की

 ||
 जा रही

 है  कौर  प्राप्त  होने  के  बाद  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी

 देश  सं  और  जियों  की  कसी

 439.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग कि  :

 क्या  देश  में  झ्रौषधियों  की  भारी  कमी  है  ;

 क्या  देश  में  अस्पताल  गरीब  रोगियों  को  निःशुल्क  चिकित्सा  सहायता  नहीं
 दे  रहे

 कौर

 (77)  क्या  इस  के  परिणामस्वरूप मृत्यु  दर  में  वृद्धि  हुई  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  के०  एम०  :

 देश  में  झ्रौषधियों  की  भारी  कमी  नहीं  है  ।  कभी-कभी  कतिपय  औषधियों  विशेषकर  स्वामित्व

 वाले  ate  की  औषधियों  की  कमी  को  बाजार  में  उनकी  एवज  में  उपलब्ध  दवाइयों

 द्वारा  पूरा  किया  जाता  है  ।

 शर  स्वास्थ्य  राज्य  का  विषय है
 ।  गरीब  रोगियों  की  निःशुल्क  चिकित्सा

 सहायता  देने  की  प्रैक्टिस  प्रत्येक  राज्य  में  श्रलग-्रलग है  B W

 गरीबों  को  निःशुल्क  चिकित्सा  सहयता  देने  के  लिए  राज्यों  को  निर्देश

 440.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  दिल्‍ली  तथा  राज्यों  के  सभी al  अस्पतालों  को  निर्देश  दिया  है  कि  वे  गरीबों  को  पहले

 की  भांति  निःशुल्क  चिकित्सा  सहायता  देना  जारी  रखें  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  To  के०  एस०  इसहाक  )  :  ऐसे  कोई

 निर्देश  जारी  नहीं  किये

 भगवती  समिति  के  प्रतिवेदन  की  कार्यान्वित

 441.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बहुत  पहले  सभा  के  पटल  पर  रखे  गए  बेरोजगारी के  बारे  में  भगवती

 समिति  के  प्रतिवेदन  की  कार्यान्वित  के  बारे  में  aa  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ;

 यदि  तो  इस  पर  कार्यवाही  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 इस  प्रतिवेदन  की  कितनी  सिफारिशें  wa  तक  स्वीकार  कर  ि  ली  गई  हैं  शर  उन  पर  क्या

 कार्यवाही  की  गई

 99



 Written  Answers  Sravana  21,  1898  (Saka)
 ण

 इसकी  कितनी  सिफारिशों  को  नामंजूर  कर  दिया  गया  ग्रोवर

 इसकी  सिफारिशों  के  कब  तक  पुरी  तरह  से  कार्यान्वित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  :  ale  बेरोजगारी  सम्बन्धी

 भगवती  समिति  की  रिपो  सरकार  को  प्रस्तुत  किए  जाने  के  तत्काल  बाद  उसमें  निर्भर  सिफारिशों  पर

 योजना  शभ्रायोग  द्वारा  स्थापित  श्रन्तमंन्त्रालय  कार्यकारी  दल  द्वारा  विचार  किया  गया  ।  उसके  बाद

 समिति  की  सिफारिशों  are  उस  पर  कार्यकारी  दल  के  विचार  संबंधित  मंत्रालयों  को  आवश्यक

 कार्यवाही  के  लिए  भेजे  गए  ।  इस  मामले  में  लगातार  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 से  बेरोजगारी  सम्बन्धी  भगवती  समिति  द्वारा  की  गई  कुल  221  सिफारिशों में

 जो  कि  सम्बन्धित  मंत्रालयों/विभागों  को  आवश्यक  कार्यवाही  के  लिए  भेजी  गई  212  के  संबंध  में

 अ्रन्तिम  विचार  ate  की  गई  कार्यवाही  के  ब्यौरे  प्राप्त  हो  चुके  90  सिफ़ारिशें स्वीकार  कर  ली  गई  हैं

 ait  उन्हें  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  जबकि  भ्रमण  106  सिफारिशें  स्वीकार कर  ली  गई  हैं

 कौर  उन  पर  उपलब्ध  साधनों  के  अन्दर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  मंत्रालयों/विभागों  के  लिए  16  सिफारिशें

 स्वीकार  करना  संभव  नहीं  है  ।

 शेष  9  सिफारिशों  के  बारे  में  मंत्रालयों/विभागों  के  साथ  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  अ्रनवर्ती ्य  कार्यवाही  की

 जा  रही

 दक्षिण  पुर्जों  एशियाई  देशों  के  साथ  आर्थिक  एवं  सांस्कृतिक  सहयोग

 442.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :  क्या
 विदेश  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  भारत  ने  आधिक  एवं  सांस्कृतिक  सहयोग  बढ़ाते  हुए  अनेक  सरकारी  अधिकारी

 तथा  न्य  प्रतिनिधि  दक्षिण  पूर्वी  एशियाई  देशों  में  भेजे  थे  ;

 यदि  तो  पर्याप्त  परिणाम  प्राप्त  न  होने  के  क्या  कारण  कौर

 क्या  भारत  अथवा  इनमें  से  किसी  देश  के  बीच  सांस्कृतिक  प्राणी  समझौता  ्
 था  ।

 विदेश  मंत्रालय में  उप-मंत्री  बिपिन पाल  :  कौर  भारत  से  इस  क्षेत्र  के

 विभिन्न  देशों  की  यात्रा पर  हाल  में  जो  महत्वपूर्ण  प्रतिनिधिमंडल  गए  उनके  नेता  लोक  सभा के

 श्री  बलिराम  विदेश  श्री  यशवंत  राव  राजस्व  एवं  बैंक  पी
 ०

 के
 ०

 उप  विदेश  श्री  बिपिन पाल  दास  कौर  संसदीय  कार्य  विभाग  के  उप  श्री  बी  ०  शंकरा नंद  |

 ये  यात्राएं  मित्र  देशों  में  उच्च  स्तर  के  व्यक्तियों  को  भेजने-बुलाने  की  सामान्य  प्रथा  का  ही  एक  थीं

 जिससे  कि  उनके  साथ  वापसी  समझ-बूझ  बढ़े  शौर  सभी  दिशाओं  में  सहयोग  मजबूत  हो  ।
 यह  उद्देश्य

 अच्छी तरह  पुरा  $

 ये  प्रतिनिधिमंडल  सांस्कृतिक  ग्रीवा  आधिक  करार  सम्पन्न  करने  के  उद्देश्य  से  नहीं  भेजे

 गए

 नौवहन  के  संवर्धन  सें  हेतु  विदेशों
 से  समझी ते

 443.  श्री  अमर  सिह  चौधरी  :  कया  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  ने  नौवहन  तथा  परिवहन  में  संबंधी  तथा  सुविचारों के  संवर्धन  के  लिये  गत
 तीन

 महीनों  में  बहुत  से  देशों  के  साथ  समझौते  किये  हैं  ,  भ्र ौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया
 हैं

 ?
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 1976  लिखित a

 stig  और  परिवहन  मंत्रालय म  राज्य  मंत्री  (a  एच०  एम०  त्रिवेदी )  :  (=)  पिछले
 3
 3

 महीनों के  दौरान  नौवहन  के  बारे में  हस्ताक्षर  किया  गया  एकमात्र  करार वह  है  जिस  पर व्यापार  पोत

 के  संबंध  में  भारत  कौर  सोवियत  संघ  के  बीच  नई  दिल्‍ली  में  19  1976  को  हस्ताक्षर हुए

 व्यापार  पोत  का  यह  नया  करार  लाग  होने  पर  1956  में  किये  गये  करार  का  स्थान  ले

 लेगा  ।  यह  वाणिज्य  परिवहन  में  समानता  के  श्राधार  पर  दोनों  देशों  में  विदेशी  जहाजों के  लिए  दोनों  देशों

 के  उन  पत्तनों  को  छोड़कर  जो  विदेशी  जहाजों  को  खुले  हुए  नहीं  हैं  सोवियत  संघ  के  समस्त  पत्तनों  से
 भारतीय

 पत्तनों  तक  माल-ढुलाई  कौर  भाड़ा  किराए  पर  तथा  समान्य  माल  के  अतिरिक्त  शतक  रोक  तरल

 पदार्थों  पर  भी  लागू  होगा  ।  करार  में  यह  भी  व्यवस्था  है  कि  एक  ऐसी  श्रेवता-शासकीय  संस्था  स्थापित  की

 जाए  जो  एक  देश  के  द्वारा  दूसरे  देश  के  जहाजों के  प्रति  राष्ट्र  का-सा  व्यवहार  करने  तथा

 समुद्री  को  सुविधाएं  देने  इत्यादि  सामान्य  के  अलावा  कार्य-प्रणाली  की  भी

 भाल  ।

 मिल  खड़  तांबा  खान

 444.  चौधरी  होती  राज  fag  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मिल  खंड  तांबा  खानों  के  बारे  में  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  पौर  मलंज  खंड  में  काटकर  प्रभाव

 कब
 तक  काम  करना  शुरू  कर  देंगे

 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  सं  सुखदेव  प्रसाद  )  :  हिन्दुस्तान  कापर लि  ०  द्वारा  नियुक्त

 सोवियत  एजेन्सी  ने  बालाघाट  जिले  में  मालंज  खंड  तांबा  परियोजना  के  केवल खनन  संबंधी  भ्रंश  की

 विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  पहले  प्रस्तुत  की  ।  प्रस्तावित  सान्द्रण  संयंत्र  सहित  प्रस्तावित  पूरे  मालंच

 खंड  उद्योग
 समूह  के  बारे  में  विस्तृत  परियोजना  1976 में  प्राप्त  हुई  ।  निवेश  संबंधी

 निर्णय  लेने  के  उद्देश्य  से  समूचे  उद्योग  समूह  की  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  की  सरकार  द्वारा  जांच  की  जा

 रही  है  ।

 सलाहकारों ने
 निर्माण  कार्य  की  वास्तविक  शुरूआत  की  तारीख  स  एक  समय  सूची  तेयार

 की  है  ताकि  ऐन्द्रिक  संयंत्र  चौथ  वर्ष  में  चालू  किया  जा  सके  ।

 मालंज  खंड  उद्योग  सम्‌  ह  के  अन्तर्गत एक  प्रदावक  बनाने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 राष्टीय  राजपथ  संख्या  17  का  कटाव

 45.  st  पी०  रंगनाथ  भिनाय  :
 क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 ~
 (  ce  )  var

 विशेषज्ञों  की  एक  समिति  ने  कर्नाटक  के  साउथ  कनार  जिले  में  मारावंधे के  निकट

 राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  17  के  कटाव  की  संभावनाओं का  निरीक्षण  किया  था

 क्या  इस  समिति  ने  ज्यादा  are  नोएडा  के  बीच  एक  बनाने  की  वांछनीयता

 पर भी  विचार किया  कौर

 )  यदि  तो  समिति  की  सिफारिशें  क्या  हैं
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  daresay  में  उप-स  त्री  दलवीर सिंह  ):  ate  हां

 समिति
 ने  ait  अपनी  रिपोर्ट नहीं  दी  है  ।

 10 1:
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 न्यू  संगलौर  पत्तन  के  माध्यम  से  निर्यात  और  आयात

 446.  शी  पी  ०  रंगनाथ  भिनाय  :  कया  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द

 गत  वर्ष  न्यू  मंगलौर  पत्तन  के  माध्यम  से  माल  कुल  किंतनी  मात्रा मदवार  निर्यात  की

 गई  प्रौढ़  आयात  की

 माल  के  भण्डारण  कौर  मशीनों  से  ढोये  जाने  के  लिये  पत्तन  स्थल  पर  क्या  व्यवस्था की  गई

 नौवहन  और  परिवहन  संचालक  में  राज्य  मंत्री  * (si  एच०  एम०  ब्रिवेदी  )
 :

 1975-76

 वर्ष  के  दौरान  नव  मंगलौर  पत्तन  में  धरा  उठाई  किये  गये  वस्तु वार  यातायात  कौर  निर्यात

 दोनों  )  को  सुचित करने  वाला  विवरण  संलग्न  में  रखा  गया  देखिए  संख्या

 टी  ०-1  1060/76]  |

 जहां  तक  गोदाम  सुविधाओं  का  संबंध  है  पत्तन  के  पास  दो  पारगमन  शेड  हैं  जिसका  फर्शी

 क्षेत्रफल  7,665  वर्गमीटर  है  जिसमें  14,000  टन  माल  की  व्यवस्था  हो  सकती  है पौर  4,000 टन  की

 व्यवस्था  करने  के  लिए  पारगमन शेडों  में  से  एक  में  2,  190  मीटर  के  फर्शी  क्षेत्रफल  का  विस्तार  किया  जा

 रहा  इसके  पत्तन  में  कंक्रीट  का  जमा  करने  का  बाड़ा  है  जिसका  6,633 वर्ग  मीटर

 का  खुला  क्षेत्रफल  है  ।  इसके  साफ  के  निकट  एक  बड़ा  खुला  क्षेत्र  है जहां  इमारती  इस्पात

 इत्यादि  जैसे  वस्तु ग्न ों  के  लिये  खुला  गोदाम  है  ।

 जहां  तक  यांत्रिक  धरा  उठाई  सुविधाश्रों  का  संबंध  है  निम्नलिखित  पत्तन  उपस्कर  पहले  ही  उपयोग

 3  टन  बर्फ  क्रेन

 3  टन  फाके  लिफ्ट

 2  टन  फाक  लिफ्ट

 3  टन  क्षमता की  मार योजक

 5.  चल  क्रेन  टाइप )  कै  o  od  e

 6.  चल  क्रेन  टाइप  )  े  e

 एक  नं
 ०  6  टन  वाले  क्रेन  4  10  टन  वाले  क्रेन  संस्थापित  किये  जा  रहे  हैं  कौर  प्रगामी  रूप  से

 उपयोग  के  लिये  उपलब्ध  हो  जायेंगें ।

 न्यू  संगलौर  पत्तन  को  गहरा  करना

 447.  श्री  पी०  रंगनाथ  कया  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  कुडरेनुक  लौह  way  परियोजना  के  भ्रन्तगंत  न्यू  मंगलौर  पत्तन  को  गहरा  किया  जा

 रहा  श्र

 यदि  तो  इस  बारे  में  wa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय मं  राज्य  मंत्री  (afi  एच०  fae)  :  हां  ।

 60,000  डब्ल्यू०  टी०  के  भारी  माल वाहकों  का  प्रबन्ध  करने  के  लिए  पश्च  जल  की  माइनस  13

 मीटर  प्रो  वाह्य  जल  को  13.  5  मीटर  गहरा  किया  जाना  है  ।

 पश्च  जल  कौर  जल मागं  को  विभागीय  रूप  से  गहरा  करने  का  प्रस्ताव  इस  कार्य के

 लिये  एक  निकर्षक  का  श्रादेश  दे  दिया  गया
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 कर्नाटक  के  मे  निकल  कालेजों  सान्याल  पद  करना

 448,  श्री  ।  Tro  रंगनाथ  भिनाय :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  ने  कर्नाटक  के  बहुत  से  प्राइवेट  संडिकल
 काले  जौं

 की  मान्यता

 खत्म  करने  की  इस  एक  श्राघार  पर  सिफारिश  की  थी  कि  इन  कालेजों  में  पर्याप्त  अस्पताल  सुविधायें

 नहीं थाी

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  इन  कालेजों  में  वार्षिक  प्रवेश  कुल  संख्या  कम  हो  गई  कौर

 क्या  भ्र ध्या पन  म्रस्पतालों  में  पर्याप्त  शियाओं  की  संख्या  तथा  सामान्य  शल्य  चिकित्सा  arte

 की  सुविचारों  का  विस्तार  किये  बिना  ही  बाद  में  इन  कालेजों  में  से  कुछ  ने  प्रवेश  के  कोटे  में  वृद्धि  किये  जाने

 का  प्रबंध  कर  लिया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  Uo  के०  एम०  इसहाक  )

 तथा  जी

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  ने  मेडिकल  कालेजों  में  छात्रों  के  प्रशिक्षण  कें  लिये  उपलब्ध

 सुविधाओं  का  उचित  निरीक्षण  के  बाद  दो  मैडिकल  कालिजों  को  दाखिलों  की  संख्या  बढ़ाने

 की  अनुमति दे  दी  है  ।

 रोजगार  ढंढने  वाले  व्यक्तियों  का  पंजीकरण

 449.  श्री  राजदेव  सिह  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  तौर  चंडीगढ़  के  संघ  क्षेत्रों  के रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  व्यक्तियों  में

 नियोजित  व्यक्तियों  का  अपेक्षाकृत  अधिक  श्रीपाल  है  जिस  में  दिल्‍ली  का  51  प्रतिशत  तौर  चण्डीगढ़

 का  43  प्रतिशत है  ;
 a

 क्या  22  राज्यों  में  से  18

 राज्यों  में  रोजगार  ढूंढने  वाले  नियोजित

 =

 क्यों
 का

 अनुपात
 20  प्रतिशत से  40 प्रतिशत के  बीच  है

 (7)  क्या  ये  पंजीकृत  नियोजित  व्यक्ति  क्‌्छ छ  हद  तक  पुरी  तरह  बे  रोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार

 मिलने  में  बाधा  नहीं  पहुंचाते  ग्रोवर

 क्या  इन  रोजगार  कार्यालयों  को  निर्देश  दिया  जाएगा  कि  जो  पूरी  तरह  बेरोजगार  व्य

 हूं  उन  का  पंजीकरण  करें  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  :  att  प्रश्न  के  भाग

 श्योर र  (&  )  में  निर्दिष्ट  प्रतिशतताएं  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  किए  गए  रोजगार  कार्यालयों  में में  पंजीकृत  नियोजित

 व्यक्तियों  के  सर्वेक्षण  पर  आधारित  है  जो  1972 से  1973  की  प्रगति  से  संबंधित

 यह
 पहलू  सब  क्षण  के  अन्तर्गत  नहीं  जाता

 ।

 a

 कार्यालयों में  पंजीकरण  ऐच्छिक  होने  की  वजह  से  TAT  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन न  हीं
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 1898  (Saka):

 दक्षिण  तथा
 दक्षिण-पूवे  एशिया  शिपिंग  सम्मेलन

 250:
 att  राजदेव  सिह  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हमारी  सरकार  द्वारा  रिकॉर्ड  भावना  के  भ्रनुसार  दक्षिण  तथा  दक्षिण  पू  एशिया
 शिपिंग  सम्मेलन  इस  क्षेत्र  की  शिपिंग  लाइनों  को  मिलाकर  चलाने  हेतु  बुलाने  के  लिये  कोई  प्रयास  किया

 गया  पौर

 (@)  यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच  एम  ब्रिटेन  )  :  नौवहन

 सम्मेलनों  का  गठन  देशों  के  उन  राष्ट्रीय  नौवहन  कंपनियों  द्वारा  किया  जाता  है  जो  सम्मेलन  से  लाभ  उठाते

 सरकार  द्वारा  ऐसे  सम्मेलन  का  गठन  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 भारतीय  शिपिंग  कंपनियों  ने  दक्षिण  तथा  दक्षिण  पूर्व  एशिया  के  समीपवर्ती  देशों
 की

 शिपिंग  कंपनियों  के  साथ  उचित  भाड़ा  दरों  पर  राष्ट्रीय  ध्वज  कंपनियों  के  माध्यम  से  श्रन्तक्षेत्रीय  व्यापार

 के  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  नये  सम्मेलन  बनाने  के  लिये  विचार-विमर्श  किया  है
 |

 बाबुओं  की  नौकरी  की  उत्सुकता

 451.
 श्री  राजदव सिह  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  हमारे  देश  में  बानू गिरी  की  नौकरी  के  लिये  उत्सुकता  बढ़  रही  है  ;

 क्या  देश  के  बेरोजगार  कार्यालयों  के  ताजा  रजिस्टरों  में  पंजीकृत  शिक्षित  बेरोजगारों  में

 80
 प्रतिशत  संख्या  बाबू गिरी  की  नौकरी  चाहने  वाले  भ्र पर  स्नातकों  की

 क्या  पिछले  कुछ  वर्षों  में  उस  वर्ग  के  लिए  नौकरी  के  अवसरों  में
 कमी  हुई  है  जबकि

 ताजा

 रजिस्टरों  में  उनकी  संख्या  में  तेजी  से  वृद्धि  हो  रही  कौर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  उनकी  दयनीय  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  कया

 वाही  करने  का  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  :  कौर  उपलब्ध  सूचना

 जो  कि  रोजगार  कार्यालयों  में  दर्ज  नौकरी  चाहने  वालों  सभी  बेरोजगार  नहीं
 की  संख्या  के  संबंध  में  पता  चलता  है  कि  रोजगार  चाहने  वाले  शिक्षित  व्यक्तियों (  मैट्रिक  जताती  प्रौढ़

 उससे  भ्रमित  )  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  है  ।  यह  संख्या  31-12-1975
 को

 48.05
 लाख

 थी  जिसमें

 38.  69
 लाख  80  2८)  म्रंडर-्रेजुएट  शामिल

 हैं

 बाबूगिरी  की  नौकरी  चाहने  वाले  शिक्षित  पंजीक़ृतों  के  लिए  रोजगार  कार्यालयों  को

 अ्रधिसूचित रिक्त  स्थानों  की  संख्या  1972 में  4.  4  लाख  जो  घटकर  1975
 में

 लगभग  vw  2

 लाख रह  गई  |

 व्यापक  पैमाने  पर  रोजगार  अवसर  पैदा  करना  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में  श्रपनाई
 गई

 नीति  के  मूल  तत्वों  में  से  एक  तत्व  है  ।  विभिन्न  क्षेत्रों  में  योजना  कार्यक्रमों को  लागू  करके  इसे  प्राप्त
 किया

 जाएगा  ।  20  सूत्री  artery  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शिक्षित  युवकों  के  लिए  रोजगार  प्रवचनों  में  वृद्धि  ७

 के  अनेक  उपायों  में  से  एक  उपाय  शिक्ष  योजना  को  प्रभाव  पूर्ण  ढंग  से  कार्यान्वित  करना
 है  |  बाबूगिरी

 की  नौकरियों के  जिनकी  संख्या  सीमित  नौकरी  चाहने  वाले  व्यक्तियों के
 लिए

 रोजगार  WAT  पैदा  करने  की  भी  पांचवी  योजना  में  व्यवस्था  की  गई  ग्रामीण  कौर  लघु
 उद्योग
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 जार  a

 लिखित
 उत्तर

 ae  में  — ATT  कार्यक्रमों  की  मुख्य  नीति  का  उद्देश्य  पर्याप्त  परामशं  सेवाओं  की  व्यवस्था  करना

 और  उद्यमों  का  विकास  करना  तौर  उन्हें  बढावा  देना  है  जिससे  कि  खासकर  स्व४रोजगार  के

 अधिकतम  अवसर  पैदा  किए  जा  सकें  ।  विभिन्न  राज्यों  में  प्रौद्योगिक  ak  वाणिज्यिक  सम्पदाएं  स्थापित  की

 जा  रही  हैं  atc  भावी  उद्यमकर्ताग्रों  को  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा  अन्य  संस्थानों  द्वारा

 ऋण  उपलब्ध  कराए  जा  रहे  हें  जिससे  कि  वे  अपना  कारोबार  स्थापित  कर  सकें  |

 asta  हैव सा क्लोराइड  के  प्रयोग  से  मिर्गी  के  दौरे

 452.  श्री  पी०  गंगादेवी  :  कया  स्वास्थय  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  देश  के  विभिन्न  विशेष  कर  उत्तर  प्रदेश  में  बैंजीन  हैक् सा क्लोराइड

 के  उपभोग  से  लोगों  को  मिर्गी  के  दौरे  पड़ने  शुरू  हो  गये  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  लखनऊ  में  प्रयोगशाला  परीक्षण  के  लिए  भेजे  गये  खाद्यान्नों

 के  25  में  से  19  नमूनों  में  बेंजीन  हैक् सा क्लोराइड  ग्र साधारण  मात्रा  पाई  गई  ग्रोवर

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  बारे  में  राज्यों  को  कोई  निर्देश  भेजे

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मुंद्री  एक  के०  एस०  :

 1976  में  उत्तर  प्रदेश  के  लखीमपुर  खेरी  जिले  में  मिर्गी  जैसी  बीमारी  के  फैलने

 की  सुचना  मिली  थी  ।  उक्त  बीमारी  का  निदान  करने  पर  इसका  कारण

 राइड  युक्त  अनाज  तथा  मछलियों  का  खाया
 पाया  गया

 |

 जहां  ।

 जी  हां  ।  उत्तर  प्रदेश  तथा  wea  सभी  राज्यों  कीटनाशकों  के  वितरण  तथा

 उपयोग  पर  उचित  रूप  से  देखभाल  करते  हुए  नियंत्रण  रखने  तथा  उपभोक्‍्ताश्रों को को  इस  बारे

 में  जानकारी  देने  के  लिए  जन  प्रचार  के  साधन  अपनाने  के  अनदेखी  दिए  गए  हैँ  ।

 जिला  मजिस्ट्रेटों  को  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  वे  संपूर्ण  ऐसे  खराब  स्टाक  को  जब्त  कर  लें

 श्योर  उसके  स्थान  पर  ताजा  स्टाक  उपलब्ध  करावे ं|

 समेकित  चिकित्सा  के  लिए  भारत  का  विश्व  स्वास्थय  संगठन  को  प्रस्ताव

 453.  को  पी०  गंगादेवी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  भारत  ने  हाल  ही  में  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  को  प्रस्ताव  किया  था  कि  वह
 ~

 सदस्य  देशों  में  समेकित  चिकित्सा  के  विकास  में  सहायता  देने  के  लिए  श्रन्तर्राष्ट्रीय  ak

 द्वि देशीय  एजेंसी  के  रूप  में  प्रेरित  कर  ;  ak

 यदि  तो  इस  बारे  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  उप-मंत्री  ए०  के०  एम०  :  जी

 नही ं।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 Written  Answer  August  12,  1976

 ee  be  ery
 esl  के  क्योंकर  जिले  में  नि  निकाला  जाना

 454.  श्री  पी०  गंगादेव  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  क्योंकर  जिले  में  सोना  पायें  जाने  की  जांच-पड़ताल  की  नवीनतम  रिपोर्ट

 क्या  अ्रौर

 सोना  निकालने के  लिये  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सुखदेव  :  उड़ीसा के
 खनन

 शौर  भूतत्व  विभाग  ने  1975-76  के  क्षेत्रगत  सत्र  के  दौरान  wing  जिलें  की  कुछ  स्वर्ण मय धारियों  में

 कुछ  खोज  कार्य  किया
 था  लेकिन  वहां  किसी  श्रमिक  महत्व  के  स्वर्ण  का  पता  नहीं  चला  ।  इस

 काम  को  ३  वर्ष  भी  जारी  रखने  का  राज्य  सरकार का  प्रस्ताव  है

 इस  समय  सवाल  उठता  |

 कालो  जलाशय  मं  लौह  तथा  मैगनीज  अयस्क  का  जाना

 455,  श्री  बालकृष्ण  बनाना  नायक :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  काली  जलाशय  में  लौह  तथा  मैगनीज  वयस्क  निर्धारित  समय  के  अनुसार

 निकाला  गया  है  झ्र ौर  झील  में  पानी  भर  जाने  से  पूर्व  क्या  यह  पूरा  हो  जाने  की

 वना है  ;

 यदि  तो  यह  कार्य  किस  एजेंसी को  सौंपा  गया  कौर

 क्या  इस  एजेंसी  ने  इस  वयस्क  निकालने  के  कार्य  में  स्थानीय लोगों  का  सहयोग

 प्राप्त  किया  है  यदि
 तो

 किस  प्रकार
 ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय में  ST-Araiy  सुखदेव  कौर  मेससं

 मैसूर  मिनरल्स  fro  सरकार  का  को  काली  जलाशय  के  जल  मग्न  होने

 वाले  क्षेत्र  से  वयस्क  निकालने  का  ara  सौंपा  गया  है  ।  मैसुर  मिनरल्स  लि०  ने  ष्  वयस्क

 निकालने  के  अलावा  इस  कार्य  के  लिए  अ्रयस्क  निकालने  वाले  ठेकेदारों
 को

 भी  नियुक्त  किया

 उन्होंने  इस  बात  की  पुष्टि  की  है  कि  उनको  हैकि  जलाशय  में  पानी
 भर

 जाने

 से  पहिले  ही  निचले  क्षेत्रों  से  सम्पूर्ण  वयस्क  निकाल  ली  जायेगी
 ।

 मैसूर  मिनरल्स लि०  के  वयस्क  निकालने  वाले  ठेकेदारों  द्वारा  अयस्क  निकालने

 के  लिए  स्थानीय लोगों  को  लगाया  जा  रहा

 रोजगार  कार्यालयों  पर  पैर  बे क्षण  के  लिए  केन्द्रीय  व्यवस्था

 456.  को  बाल ऊष्ण बेगाना  नायक  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 जिला  स्तर  पर  चल  रहे  रोजगार  कार्यालयों  पर  पर्यवेक्षण  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 की  क्या  व्यवस्था है  ;  प्रौर

 a
 क
 al  तारा

 क्या  इस  पर्यवेक्षण  as  Bel  सरकार  को  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  जाता  है

 तथा  इस  तन्त्र  का  नाम  क्या  है  ?
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 21  1898  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्न

 +  नागाणा

 श्रम  मन्त्रालय में  उप-मन्त्री  (att aramtfara  :  कौर  जिला स्तर  पर  चल

 रहे  रोजगार  कार्यालय संबंधी  राज्य  सरकारों  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अधीन  काम  करते  हैं

 राज्यों  में  केन्द्रीय  सरकार  की  ऐसी  कोई  पर्यवेक्षक  मशीनरी  नहीं  है  ।  तथापि  केन्द्रीय  सरकार

 के  अधिकारी  राज्यों  में  संबंधित राज्य  सरकारों  के  अधिकारियों के  सहयोग से  रोजगार

 कार्यालयों  का  संयुक्त  मूल्यांकन  करते  हैं  ।  मूल्यांकन  रिपोर्टो  राज्य  सरकारों  को  भेजी  जाती

 ताकि  वे  सिफारिशों  जहां  आवश्यक  उपचारी  कार्यवाही  कर  सके ं।

 रत्नागिरी  सें  जहाज  बनाने  का  एकक

 457.  श्री  वसन्त  साठे  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  महाराष्ट्र सरकार  ने  रत्नागिरि  में  एक  जहाज  बनाने  के  एकक
 की  स्थापना

 करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  मोटी  रूपरेखा  कया  कौर

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया ?

 नौवहन  और  परिवहन  मन्त्रालय  म  राज्य  मन्त्री  एच०  एस०  ब्रिटेन )  :  (=)  नहीं  ।

 ate  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 SURVEY  OF  ANDAMAN-NICOBAR  KLANDS  FOR  MINERALS

 458.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state

 (a)  Whether  a  survey  to  discover  minerals  in  Andaman-Nicobar  Islands  has  been  conducted
 recently;  and

 (b)  if  so,  the  outcome  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev  Prasad)  :  (a)  &  (b)
 Yes,  Sir.  Mineral  investigation  by  systematic  mapping  by  the  Geological  Survey  of  India  in
 Andaman  and  Nicobar  islands  was  initiated  in  1958  which  continued  till  1974.  Several  small
 deposits  of  flux  grade  limestone  and  spots  with  high  geochemical  values  for  nickel  were  located.
 Samples  indicating  presence  of  diatomaceous  earth  were  also  drawn  which  are  now  being  investi-
 gated  by  Oil  &  Natural  Gas  Commission.  Further  Surveys  by  the  Geological  Survey  of  India  in
 these  islands  in  1976-77  field  season  are  proposed  to  be  carried  out.

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्न

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 नागालैण्ड  सरकार  के  सम्बन्ध  सें  अ  धि सुचना यें  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  नियमों  सी  मा  शुल्क  atte:

 नियम  तथा  सामान्य  विक्रय  कर  अधिनियम  के  भन्तगंत  जारी  की  गई  अधिसूचना  |

 राजस्व  और  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मन्त्री  प्रणव  कुमार  :  मैं

 निम्नलिखित  पत्न  सभा  पर  रखता हूं

 (1)  नागालेण्ड  राज्य  के  संबंध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  22  1975, को

 जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  नागालैण्ड
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 Srawana  21,  1898  (Saka) Laid  on
 the  Table

 उत्पाद  शुल्क  1967  की
 धारा

 36  की  उपधारा  (3)  के  ग्रन्तगंत

 निम्नलिखित  सरकार  शझधिसुचनाओं  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण )
 की  एक-एक  प्रति

 एक्स०  जो  दिनांक  23  1975  के  नागालैण्ड

 राजपत्र में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 एक्स०  जो  दिनांक  22  1975  के  नागालैण्ड

 राजपत्र में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  नागालैण्ड  उत्पाद

 शुल्क  1972  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  |

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  eto  11014/76]

 (2)  नागालैण्ड  राज्य  के  संबंध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  22  1975] को

 जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  अफीम

 1878  की  धारा  14  के  श्रन्तगंत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या

 एक्स०  एन०  /11/74  तथा  wast  की  एक  प्रति  जो  दिनांक

 26  1976  के  नागालैण्ड  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी
 र
 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  eto  11015/76]

 नागालैण्ड  राज्य  के  संबंध  में  राष्ट्रपति  are  दिनांक  22  मैच  1975  को (3)

 जारी  की  गई
 उद्घोषणा

 के  खण्ड  के  साथ  पठित  खतरनाक

 औषध  अधिनियम  1930  की  धारा  23  के  अन्तरगत  जारी  की  गई

 सूचना  संख्या  एक्स०  (qT) )  तथा  भ्रंग्रेजी  की

 एक  प्रति  जो  दिनांक  28  1976  के  नागालैण्ड  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  ।

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी०  11016/76]

 (4)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  ——

 सा०  ato  fro  692  जो  दिनांक  22  1976  के  भारत के
 राज पत्न

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 सा०  सां०  नि०  371  से  alo  सां०  नि०  जो  दिनांक

 27  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  fat  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 )  सा०  सां०  नि०  389  (=)  जो  दिनांक  3  1976  के  शरत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 ato  ato  नि०  809  जो  दिनांक  5  1976  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 सा०  सां०  नि०  409  जो  दिनांक  16  जून  1976  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित हुई  तथा  ato  ato  नि०  412

 जो  दिनांक  17  1976  के  भारत  के  राज पत्न  में  प्रकाशित  हुई

 थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन
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 12  अगस्त  1976  सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र
 क  का  र्शपयलन्थ्यर

 (S:)  सा०  ato  नि०  899  जो  दिनांक  19  1976  के  भारत  के

 पत्र में  प्रकाशित हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 सा०  सां०  नि०  938  जो  दिनांक  26  1976  के  भारत  के

 राजपत्र  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  Ato  नि०  435  जो  दिनांक  1  1976  के  भारत

 के  राज पत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  -  ज्ञापन  ।

 सा०  सां०  नि०  1053  जो  दिनांक  17  1976  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन |

 भारत सा०  सां०  नि०  1054  जो  दिनांक  17  1976  के

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक ज्ञापन  ।

 ato  सोनी  476  से  सा०  ato  fro  478  जो  दिनांक

 24  1976  के  भारत  के  राजपत्र में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11017/76]

 (5)  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  के  ् अ्रन्तगत  अधिसूचना  संख्या

 सा०  सां०  नि०  354  से  ato  सा ०  नि०  368  तथा

 ग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  जो  दिनांक 27  मई  1976  के  भारत

 के  राजपत्र में  प्रकाशित हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  11018/76]

 (6)  तमिलनाडू  राज्य के  सम्बन्ध में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31

 1976  को  जारी  की  गई  उदघोषणा के  खण्ड  (

 के  साथ  पठित  सामान्य  विक्रय  कर  अधिनियम  1959

 की  धारा  53  की  उपधारा  (5)  के  अन्तर्गत  -  निम्नलिखित  अधिसूचना

 नारों  कीਂ  एक-एक  प्रति

 जी०  ato  एम०  संख्या  654  जो  दिनांक  11  1976

 के
 सरकार  राजपत्र में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  को  एम०  संख्या  657  जो  19  1976

 के  तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी ।

 जी०  जो  एम०  संख्या  695  जो  दिनांक  -23  1976
 के  तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा

 द्वारा  1970  की  अधिसूचना  संख्या  116
 28

 1970
 में  कतिपय

 संशोधन  किया  गया  है
 |

 उपर्युक्त  म्रधिसूचनाशों  के  हिन्दी  संस्करण  पटल  पर  न  रखे  जाने

 के  कारण  वालों  एक  विवरण
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  |

 में  रखा  गया
 ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  11019/76]
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 ee ainsa  परिवहन  अधिनियम  के
 अन्त  गीत  अधिसूचना

 ae [a

 नौवहन  और  परिवहन  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  एच०  एम०  मैं  वाणिज्य

 पोत  परिवहन  1958  की  धारा  458  की  उपधारा  (3)  के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  तथा  wast  संस्करण  )  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं

 )
 वाणिज्य  पोत  परिवहन  झ्र  बरते  हुए  मत्स्य  जहाज  की

 संशोधन  1976 जो  दिनांक  29  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  सा०  ato  fro  731 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 वाणिज्य  पोत  परिवहन  पोतों  के  इंजन  चालकों  की

 संशोधन  1976  जो  दिनांक  5  1976  के  भारत  के  राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  नि०  783  में  प्रकाशित  हुए

 )
 वाणिज्य  पोत  परिवहन  ग्रहण  नौकरों  के  इंजीनियरों  तथा  इंजन

 चालकों  की  संशोधन  1976  जो  दिनांक  3  1976

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  नि०  976  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये ।  संख्या  एल०  टी०  11020/76 ]

 पारपत्र  अधिनियम के
 armada  अधिसूचनाएँ

 विदेश  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बिपिन पाल  :  मैँ  पारपत्र  1976  की

 धारा  24  की  उपधारा  (3)  के  अ्न्तगंत  निम्नलिखित  शभ्रधिसूचनाओं  तथा  क»... ग्रंग्रेजीਂ

 की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हुं

 (1)  Wea  1976  जो  दिनांक  25  1976  के

 भारत के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  नि०  349  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 (2)  सा०  at  नि०  353  जो  दिनांक  26  1976  के  भारत के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 में  रखा  गया
 ।  देखियें  ।  संख्या  एल०  टी०  11021/76]

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम के  अंतगर्त  अधिसूचनाएँ

 स्वास्थ्य और  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय मं  उपसन्त्ी  To  के०  एस०  :

 में  खाद्य  श्रपमिक्षण  निवारण  1954  की  धारा  23  की  उपधारा  (2)  के  अ्रन्तगंत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखता हूं

 (1)  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1976  जो  दिनांक  29

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  alo  ato  नि०
 754  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।
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 लिए

 (2)  खाद्य  उप मिश्रण  निवारण  सं  TTA तान
 )  1976  जो  दिनांक  12  ८५

 1976 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  alo  सा०  नि०  856  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  Sto  11022/76]

 सीमा  सुरक्षा  अधिनियम  तथा  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  अधिनियम  के  अंतगर्त

 अधिसूचना यें

 संसदीय  कार्य  विभाग में  seat  ato  में  जी०  एफ०  एच ०  मोहसिन  की

 झोर  से  (  1)  सीमा  सुरक्षा  बल  1968  की  धारा  141  की  उपधारा  (3)  के  श्रन्तगंत

 लिखित  श्रधिसूचनाग्रों  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण )  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं

 ato  आ  429  जो  दिनांक  24  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  सीमा  सुरक्षा  बल  1969  कौर

 आपराधिक  न्यायालय  सुरक्षा  बल  न्यायालय  का

 नियम  1969  को  सिक्किम  राज्य  पर  लागू  किया  गया
 ब

 ate  ato  430  जो  दिनांक  24  जून  1976
 के  भारत  के  राज  पत्न  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 में
 रखा  गया

 ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  11023/76]

 (2)  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  1968  की  धारा  22  की  उपधारा

 (3)  के  अर्न्तगत  केन्द्रीय  सुरक्षा  बल  नियम  1976  तथा  भ्रंग्रेजी

 की  एक  प्रति
 जो  दिनांक  19  जून  1976 के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना

 संख्या  सा०  Ato  fro  861  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 प्रिंथालय  में
 रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०  11024/76]

 Notifications  under  Indian  Telegraph  Act

 The  Minister  of  Communications  (Shri  Shankar  Dayal  Sharma)  :  I  beg  to  Jay on  the  table.
 A  copy  of  the  Indian  Telegraph  (Sixth  Amendment)  Rules,  1976  (Hindi  and  English  versions)

 published  in  Notification  No.  G.S.R.  843  in  Gazette  of  India  dated  the  12th  June,  1976,  under
 sub-section  (5)  of  section  7  of  the  Indian  Telegraph  Act,  1885.

 [Placed  in  the  Library—See  No,  LT—11025/76}.

 विभिन्न  आश्वासनों  पर  सरकार  द्वारा  की  गयी  कार्यवाह

 संसदीय  कार्य  विभाग  से  उप मन्त्री  बी०  शंकरा नन्द )  :  मैं  पांचवी  लोक  सभा  के  विभिन्न

 सत्रों  के  दौरान  मन्त्रियों  द्वारा  दिए  गए  विभिन्न  वचनों  तथा  की  गई  प्रतिज्ञाद्मों

 पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  निम्नलिखित  विवरण  सभापटल  पर  रखता हूं  |

 )  विवरण  संख्या  24  दसवां  1974

 (27)  विवरण  संख्या  17  ग्यारहवां  1974

 )
 विवरण  संख्या  16  बारहवां  1974

 विवरण  संख्या  20  तेरहवीं  1975
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 विवरण  संख्या
 4  पंद्रहवां  1976

 विवरण  2  सोलहवां  1976

 विवरण  संख्या  3  सोलहवां  1976

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  zo ०  11026/76]

 मॉटरयान  अधिनियम  के  अंतगर्त  जारी  की  गयी  afaqaaa

 नौवहन  और  प  परिवहन  मन्त्रालय  सं  उप मन्त्री  दलबीर  :  में  तमिलनाडू  राज्य

 के  सम्बन्ध में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31  1976  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खंड

 ग  के  साथ  पठित  मोटरयान  1939 की  धारा  133  की  उपधारा  (  3)  के  ग्रन्तगंत

 निम्नलिखित  श्रधिसूचनाश्ों  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  है  |

 (1)  जी०  को  एम०  संख्या  2179  जो  दिनांक  17  दिसम्बर  1975 के  तमिलनाडू

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  तमिलनाडू  मोटरयान  नियम

 1940  में  कतिपय  संशोधन  किया गया  है  ।

 (2)  जी०  को  एम०  संख्या  87  जो  दिनांक  11  फरवरी  1976  के  तमिलनाडु  सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  तमिलनाडू  मोटरयान  नियम  1940  में

 कतिपय  संशोधन किये  गये  हैं

 प्रिंथालय में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11027/76]

 विक्रय  dada  कर्मचारी  की  शर्त  )  1976  के  अधीन  करमचारी री  राज्य

 बोसा  निगम  का  वर्ष  1974-75  का  alias  तमिलनाडु  श्री  कल्याण  निधि  अधिनियम

 तथा  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  ate  जर  गयी  aeeea ie स  ।

 श्रम  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  (att  बालगोविन्द  :  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर

 रखता  हूं  —ae

 (1)  विक्रय  संवर्धन  कर्मचारी  की
 1976

 की  धारा 12  की

 उपधारा  (3)  के  भ्रन्तर्गत विक्रय  संवर्धन  कर्मचारी  की

 1976  तथा  wast  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  1  1976

 के
 भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  नि०  625  में  प्रकाशित  हुए

 |

 में  रखा  गया  ।
 देखिए

 संख्या  एल०  Zio  11028/76]

 (2)  राज्य  बीमा  1948  की  धारा  36

 चारी  राज्य  बीमा  निगम  के  वर्ष  1974-75  वार्षिक  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति

 उपर्युक्त  प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने

 ताला एक
 विवरण  तथा  aah  |

 ग्या में  रखा  गया  ।  देखिए सं
 a द  एल०  Zo  11029/76]

 112



 12  1976  राज्य  सभा  से  संदेश

 (3)  तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  31  1976 को  जारी  को

 गई  उद्घोषणा के  खंड  के  साथ  पठित  तमिलनाडू  जलपान  प्रतिस्थापना

 1958  की  धारा  29  की  उपधारा  (4)  के  श्रन्तगंत  अ्रधिसूचना  संख्या

 जी०  को  एम०  संख्या  917  तथा  wast  की  एक  जो

 दिनांक  24  1975 के  तमिलनाडू  सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी

 तथा  जिसके  द्वारा  मद्रास  जलपान  प्रतिस्थापना  1959  में  कतिपय  संशोधन

 किए गए

 मं  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  vA  eto  11030/76]

 (4)  तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध में  राष्ट्रपति  द्वारा  31  1976  को  जारी  की

 गई  उद्घोषणा
 के  खंड  के  साथ  पठित  तमिलनाडु  श्रम  कल्याण  निधि

 1972  की  धारा  41  की  उपधारा  (5)  के  wana  अधिसूचना  संख्या

 जी०  को  एम०  संख्या  868  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  जो

 दिनांक  3  1975  के  तमिलनाडू  सरकार  राज पत्न में  प्रकाशित हुई  थी  तथा

 जिसके  द्वारा  तमिलनाडु श्रम  कल्याण  निधि  नित्य  1973  में  कतिपय  संशोधन  किए

 1  ग्रंथालय  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  11031]76]

 (5)  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  31  जनवरी  1976  को  जारी

 की  गई  उद्घोषणा  के  खंड  के  साथ  पठित  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम

 1947  की  धारा  38  की  उपधारा  (5)  के  gata  निम्नलिखित  श्रधिसूचनायें

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  एक  प्रति

 एस०  अरार ०  ग्रो ०  को  एम०  संख्या  338)  जो

 दिनांक  5  1976  के  तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई

 थी  तथा  जिसके  द्वारा  तमिलनाडु  औद्योगिक  विवाद  958  म

 कतिपय  संशोधन  किए  गए

 जी०  ato  एम०  संख्या  522  जो  दिनांक  30  1976  के  तमिलनाडु

 सरकार  राज पत्न  में  प्रकाशित  हुई  तथा  जिसके  द्वारा  तमिलनाडु

 प्रौद्योगिक  विवाद  1958  में  कतिपय  संशोधन  किए गए  हैं  ।

 मे  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०
 टी०  11032/76]

 राज्य  सभा  स

 MESSAGE  FROM  RAJYA
 SABHA

 महासचिव  :  में
 राज्य  सभा  से  प्राप्त  एक  सन्देश

 की
 सुचना  देता  हूं  कि  राज्य  सभा  ने

 10

 1976  की  अपनी  बैठक  में  राज्य  क्षेत्रीय  सागर  महाद्वीपीय  अ्रनन्य

 झा थिक  क्षेत्र
 और  ar

 सामुदायिक  क्षेत्र
 1976  पास  किया
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 Calling
 attention

 to  matter  of  urgent  Public
 Importance

 August  12,
 1976

 क्षेत्रीय  सागर  महाद्वीपीय  मग्नतट  अनन्य  पथिक  क्षेत्र  अन्य

 सामाजिक  क्षेत्र  विधेयक

 TERRITORIAL  WATERS,  CONTINENTAL  SHELF,  EXCLUSIVE

 ECONOMIC  ZONE  AND  OTHER  MARITIME  ZONES  BILL

 महासचिव  :  में  राज्य  क्षेत्रीय  सागर  महाद्वीपीय  अ्रनन्य  alae  क्षत

 ौर  wea  सामद्रिक  क्षेत्र  1976,  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किए  गए  रूप  सभा  पटल

 पर  रखता
 cy

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC

 IMPORTANCE

 पटसन  कारखानों  के  कथित  बन्द  होने  और  कच्चे  पटसन  के  मलय  सं  गिरावट  आना

 Reported  closure  of  jute  mills  and  fall  in  price  of  raw  jute

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  —-F  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  fret

 लिखित  मामले  की  श्र  वाणिज्य  मन्त्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  ate  भ्रनुरोध  करता  हं  कि  वह

 उस  सम्बन्ध  म  एक  वक्तव्य  द

 पटसन  मिलों  के  कथित  बन्द  हो  जाने  तथा  कच्चे  पटसन  के  मलय  में  गिरावट  के  कारण

 पटसन  उद्योग  में  गम्भीर  जिससे  निर्यात  ate  पटसन  श्रमिकों  की

 गार  समस्या  पर  प्रभाव  पड़ा

 वाणिज्य  मन्त्री  (Sto  gto  पी०  चट्टोपाध्याय )  मझे  18  1976  को  इस  सदन

 म॑  वक्तव्य  देने  का  अवसर  प्राप्त  हम्ना  था  जिसमें  मैंने  संक्षेप  में  पटसन  उद्योग के  बारे

 स्थिति  स्पष्ट  की  थी

 पटसन  उद्योग  का  देश  के  ढांचे  में  तथा  निर्यातों  की  दृष्टि  से  बहुत  महत्वपूर्ण

 स्थान  शायद  केवल  यही  सबसे  महत्वपूर्ण  उद्योग  है  जिसका  फलना-फलना  अपने  निर्यात

 बाजारों  प्रौढ़  बाहर  उपादानों  पर  निसार  करता  लगभग  पिछले  दो  वर्षों  में  विश्व

 व्यापी  मंदी  के  कारण  हमारा  विदेशी  पटसन  बाजार  इतना  घट  गया  है  कि  वह  चिन्ता  का

 विषय बन  गया  है  मन्दी  के  अलावा  एक  wear  पटसन  निर्यातक  देश  से  afer  तथा

 दुर्भाग्यपूर्ण  प्रतियोगिता  से  उद्योग  की  कठिनाई  बढ़  गई  उद्योग  की  जो  मौजूदा  हालत  हो

 गई  है  उसके  कारण  तो  सभी  को  ज्ञात  उनमें  से  कुछ  ये  अनुसन्धान

 तथा  विकास  के  लिए  पूंजी  का  तथा  घराने  पर  आधारित  पुरानी  प्रबन्ध  प्रणाली  ।

 उद्योग  तथा  विदेश  व्यापार  के  व्यापक  हित  में  सरकार  तो  स्थिति  को  सुधारने

 में  लगी  हुई  किन्तु  उद्योग  भी  अपनी  जिम्मेदारी  से  मुकर  नहीं  सकता  ak  उसे  act

 समूची  नीति  का  पुनर्विलोकन  करना  होगा  जिससे  ag  af  कुशलता  से  काम  कर  सके  कौर

 उसके  उत्पाद  afer  प्रतियोगी  aq  सकें  ।

 सरकार ने  गत  लगभग  2  वर्षों  में  जो  कदम  उठाये  हे  उनसे  यह  स्पष्ट  है  कि  सरकार

 परिस्थिति  की  गम्भीरता  के  प्रति  सजग  रही  पटसन  माल  के  निर्यात  की  मांग  को  बढ़ाने

 के  लिए  कई  उपाय  किए  गए  पटसन  से  बनने  वाले  सभी  किस्म  के  माल  पर  निर्यात  शल्क

 समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  एक  विकास  परिषद्‌  स्थापित  की  गई  सरकार  ने  कतिपय

 अनुसन्धान  तथा  विकास  afer  के  लिए  सीधे  वित्तपोषण  fear  &  जिनका  उद्देश्य
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 21  1898  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय
 की

 ओर  ध्यान  दिलाना

 en WaT  उत्पादन  की  लागत  कम  करना  कौर  नए  उत्पादों  तथा  उपयोगों  का  विकास  करना

 सरकार  ने  पटसन  मिलों  के  श्राधनिकीकरण  के  लिए  औद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  दिए

 गए  ऋणों  पर  ब्याज  उपदान  देना  जारी  रखा  पटसन  माल  के  निर्यात  उत्पादन  को

 अधिक  लाभकर  तथा  अधिक  प्रतियोगी  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कुछ  उपाय  भी  किए

 गए  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  मैं  हैसियन  तथा  कालीन  स्तर  के  उत्पादन  के  विनियमन  का  हवाला

 दूंगा  जिसे  पटसन  आयुक्त  द्वारा  जून  तथा  1976  के  महीनों  के  लिए  लागू  किया  गया

 था  ।  बढ़िया  ग्रेडों  के  कच्चे  पटसन  की  सप्लाई  में  भारी  कमी  की  श्राशंका  हो  गई

 थी  क्योंकि  पटसन  मौसम  समाप्त  हो  रहा  था  ।  ऐसी  स्थिति  पटसन  आयुक्त  ने  कालीन

 तथा  हैसियन  के  सम्बन्ध  में  दो  मास  gala  जून  तथा  जुलाई  के  लिए
 25  प्रतिशत

 को

 सीमा तक  उत्पादन  विनियमन  लागू  कर  दिया  ।  यह  भी  at  लगा  दी  गई  कि  टाट  का  उत्पादन

 टाट  करघों  पर  ही  किया  इस  उत्पादन  विनियमन  के  स्थान  पर  यही  विकल्प  था  कि

 मिलों  को  ऊल-जलाल  ढ  ग  से  बन्द  होने  दिया  जाता  जिससे  प्रभावित  मिलों  के  सभी  वर्गों  के

 मजदूरों  को  अधिक  बेरोजगारी  का  समाना  करना  किन्तु  उत्पादन  विनियमन  का  समय

 ऐसा  चुना  गया  था  जिससे  मजदूर  आ  को  कम  से  कम  कठिनाई  हो  ।  सरकारी  अनुमान  के

 wat  मई  से  अगस्त  तक  की  अवधि  में  पटसन  उद्योग  में  गैर-हाजिरी  35  से  40  प्रतिशत

 रहती  थी  ।  यह  अनुमान  लगाया  गया  था  कि  पटसन  आयुक्त  द्वारा  लागू  किए  उत्पादन

 के  विनियमन से  समग्र  उद्योग  का  22  प्रतिशत  विनियमन  होगा  mix  इस  लिए  उसका  35 प्रति

 शत  से  40  प्रतिशत  तक  गेर-हाजिरी के  प्रथम  में  उद्योग  के  स्थायी  तथा  श्रेय-स्थायी मजदूरों

 पर  wax  नहीं  पड़ेगा  ।  यह
 भी

 अनुमान  लगाया  गया  था
 कि

 चंकि  वर्ष  के
 इस

 समय  में

 किसानों  के  पास  पटसन  नहीं  होता  इस  लिए  इस  प्रकार  के  उत्पादन  विनियमन  का  किसानों

 के  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  किन्तु  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा
 14

 1976  से  ऊर्जा  नियन्त्रण  आदेश  लागू  कर  दिए  जाने  पर  कालीन  अस्तर  तथा  हैसियन  के

 विनियमन  के  लिए  बनाये  गए  उत्पादन  विनियमन  आदेश  को  पटसन  आयुक्त  ने  उसी  तारीख  से

 हटा  दिया  ।

 देश  के  उन  पटसन  मिलों  के  ब्यौरे  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 है  जिन्हें  काम  बंद  होने  से  हानि  इन  मिलों  में  काम  बंद  हो  जाने  तथा  उसके

 परिणामस्वरूप  भारी  संख्या  में  कर्मचारियों  का  रोजगार  खत्म  हो  जाने  के  कारण  गम्भीर  रूप

 से  चिन्तित

 जैसा  कि  मने  पहले  इस  सदन  के  समक्ष  स्पष्ट  कर  दिया  इन  मिलों  में  काम  बंद

 होने  के  कारण  विविध  एवं  जटिल  खारदाह  पटसन  मिल  तथा  कानपुर  जूट  उद्योग  1975

 से
 बन्द  हो  बताया  जाता  है

 कि
 बाकी

 11
 पटसन  मिलों  में  से  7  पटसन  मिलें  मुख्यतः

 प्रौद्योगिक  विवादों  की  वजह  से  बन्द  हो  एक  मिल  तो
 art  से  क्षति  पहुंचने  के  कारण

 बन्द  हो  गई  भ्र  बाकी  3  मिलें  वित्तीय  कठिनाईयों  की  वजह  से  बन्द  हो

 मैं  सदन  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  नेशनल  कम्पनी  का  प्रबन्ध  जो  देश  की  सबसे

 बड़ी  पटसन  मिल  है  कौर  बहुत  ही  असंतोषजनक  स्थिति  में  रही  केन्द्रीय सरकार  ने  उद्योग

 तथा  1951  के  अधीन  अपने  हाथ  में  ले  लिया  है  ।  एसी
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 Calling  attention  to  matter of  urgent  Public  Importance  Sravana  21,
 1898

 (Saka)

 आशा  की  जाती  है  कि  ag  नया  प्रबन्ध  पटसन  मिल  के  क्रियाकलापों  को  सरल  कौर  कारगर

 बनाएगा  तथा  इस  की  वित्तीय  स्थिति  में  सुधार  लाएगा
 |

 हम  पटसन  उद्योग  की  समस्याओं  के  प्रति  पूरी  तरह  से  जागरूक  हैं  कौर  समय

 समय  पर  समुचित  उपाय  करते  रहे  हैं  ।  कुछ  पटसन  मिलें  बदकिस्मती  से  औद्योगिक

 विवादों  से  प्रभावित  हैं  ।  प्रौद्योगिक  विवादों  की  ही  वजह  से  काम  बन्द  हो  जाने  की  जांच

 उचित  समझौताकारी  प्राधिकरण  द्वारा  की  जाती  इतनी  अधिक  संख्या  में  पटसन  मिलों में

 कार्य  रुक  जाने  से  उत्पन्न  का  समाधान  खोजने  के  लिए  हम  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 से  निकट  सम्पर्क  बनाया  gus

 उन  पटसन  सिलों  के  ब्यौरे  दर्शाने  वाला  विवरण  जिन्होंने  5  1976  को  काम  बंद  कर  दिया  ॥

 ह

 क्रमांक  मिल  का  नाम  नामे  बंद  होने  की  अवधि  तथा  उसके  कर्मचारियों

 बन्द  होने  के  बताए  गए  कारण  की  संख्या

 ह  oe

 8-5-1975  से 1.  खानदान  5,000

 वित्तीय  तथा  औद्योगिक  विवाद

 कानपुर जूट  उद्योग  6-10-1975 से  3,000

 वित्तीय  संकट

 मेघना  नार्थ  8-3-1976 से  ह  6,900

 मेघना  साउथ  9-2-1976 से  ः

 औद्योगिक  विवाद

 14-3-1976 से  वित्तीय  तथा  2,250
 यूनियन  जूट  मिल्स

 औद्योगिक  विवाद

 9-4-1976 से  वित्तीय  संकट  1,500

 8-4-1976 से  से  क्षति  3,400

 16-7-1976 से  औद्योगिक  विवाद  3,200 नई
 हट्टी  जूट  मिल्स

 बज  बज  e  20-6-1976 से  औद्योगिक  विवाद  3,000

 3-7-1976 a  वित्तीय  संकट राय  बहादुर  aaa  3,500

 10  19-7-1976 से  औद्योगिक  विवाद  4,  800

 11  वावैरली  26-7-1976 से  प्रौद्योगिक  विवाद  2,250

 12  श्री  गौरीशंकर  31-7-1976 से  औद्योगिक  विवाद  2,000

 13  एल  TST  2,  400 2-8-1976

 से  प्रौद्योगिक  विवाद

 श्री  एच०  एन० मुकर्जी  :  एक  कौर  जहां  सरकार  बड़ी  पंजी पत्तियों  पर  नियंत्रण
 करने  की

 घोषणा  कर  रही  है  वहां  दूसरी  wie  विदेशी  मुद्रा  aia  करने  वाले  इस  अत्यन्त  महत्वपूर्ण

 उद्योग  में  बड़ी  पूंजी  के  हितों  के  wet  सरकार  घुटने  टक  रही  सरकार  पटसन  उत्पादकों

 और  पटसन  मिलों  में  कर्मचारियों  के  हितों  की  रक्षा  करने  में  अ्रसफल  रही
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 12  1976  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  भ्रांत  ध्यान  दालान

 लाटा

 यह  समस्या  पटसन  उद्योगपतियों  द्वारा  पैदा  की  गई  यह यह  समस्या  भी  वैसी  है  जसी

 कि  बम्बई  में  इन्डियन  काटन  मिल्स  फेडरेशन  ने  पैदा  की  थी  ।  इस  उद्योग  पर  9  एकाधिकार

 गृहों  का  नियंत्रण  मिल  मालिकों  ने  कर्मचारियों
 की

 भविष्य  निधि  के
 3.50

 करोड़  रुपए
 जमा  नहीं  किए  उन्होंने  भारतीय  पटसन  निगम  को  21  करोड़  रुपए

 की
 बकाया  राशि

 का

 भुगतान  नहीं  किया  है  जिसके  कारण  हजारों  कर्मचारियों
 को

 नुकसान  हुमा  है  कौर  पटसन
 उत्पादकों  को  समझ  नहीं  at  रही  कि  वे  क्या  क्योंकि  पटसन  उद्योग  में  बड़े  पूंजीपत्तियों

 के  षड्यन्त्र  के  कारण  मूल्य  लाभप्रद  हैं  ।

 गोयनका  की  नेशनल  जूट  जो  एशिया  में  सबसे  बड़ा  उद्योग

 करण  अच्छी  बात  जब  इसके  लिए  एक  12  सदस्यीय  प्रबन्ध  बोर्ड
 है  जिसमें  गोयनका  के

 DRY % aren  भी  हैं  जो  इस  उद्योग  की  देखभाल  ऐसा  क्यों  किया  गया  है  ?
 इन्हें  बाहर

 निकाला  जाना  मैँ  एक  कौर  बात  माननीय  मन्त्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं
 ।

 भारतीय

 पटसन  निगम  के  कुछ  उच्च  अधिकारियों  wie  पटसन  उद्योगपतियों  के  बीच  मिली  भगत  है  ।

 निगम  का  वर्तमान  चेयरमैन  वह  व्यक्ति  है  जो  पश्चिम  बंगाल  सरकार  में  एक  राज्य  मन्त्री

 था  जिसके  विऋद्ध  वांच  aap  ने  भ्रष्टाचार  के  आ्रारोप  लगाये  ऐसा  क्यों  किया  गया  है
 ?

 बन्द  होने  वाली  13  पटसन  मिलों  में  46,000  लोग  बेरोजगार हो  परन्तु  मन्त्री
 जी  ने

 पश्चिम  बंगाल  में  आश्वासन  दिया  है  कि  उन्हें  पुनः  चालू  करने  सम्बन्धी  निर्णय  दो  सप्ताह  के

 भीतर  लिया  जायेगा  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  पटसन  उद्योगपतियों
 की

 चनौती  का  किस  प्रकार  मकाबला  करेंगे  |  क्या  सरकार  इनका  राष्ट्रीयकरण  करने  का  विचार

 रखती  सरकार  wa  ऐसा  क्यों  नहीं  कर  रही  क्या  सरकार  इसे  हाथों  में  लने

 at  विचार  कर  रही  है  या  गोयनका  की  मिलों  को  अपने  हाथों  में  ले  लिया  oa में  मैं

 मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  विकसित  देशों  के  art  दौरे  में  क्या  उनको  इस  बात
 का  संकेत  मिला  है  कि  उन  देशों  में  हमारे  पटसन  उत्पादों  की  मांग  है

 ?

 प्रो०  डी०  पी०  TaqTEaTa  :  पटसन  उद्योग  के  बारे  में  दो  प्रकार  के  विचार  नोट

 किए  होंगे  ।  जो  परस्पर  विरोधी  हैं  ।  एक  तो  यह  हैं  कि  सरकार  जो  कुछ  नहीं  कर  रही  है

 गौर  पटसन  उद्योग  को  भटकने  दे  रही  है  ्  यह  उद्योग  ऐसी  स्थिति  में  पहुंच  गया  है
 कि

 सका  उत्पादन कम  होकर  25  प्रतिशत या  30  प्रतिशत रह  गया

 प्  विचार  यह  है  कि  इस  उद्योग  को  बहुत  रियायतें  दी  गई  इस  उद्योग  के

 प्रति  हमारा  कोई  द्विजेश  नहीं  इस  उद्योग  में  लाभ  लगातार  बढ़  रहा  लाभांश  लगातार
 कम

 हो  रहा  इसके  भ्र लावा  इस  उद्योग  में  पड़ौसी  देशों  से  कड़ी  प्रतियोगिता  है
 ।

 अवमूल्यन
 के  कारण  वे  अच्छी  स्थिति  में

 सरकार  द्वारा  अपने  अधिकार  में  ली  गई  राष्टीय कृत  कम्पनी  के  प्रबन्ध  के  सम्बन्ध  में

 aq
 राज  सुबह  एक  समाचारपत्र  में  समाचार  देखा  है  कि  पुराने  प्रबन्धकों  में  से  एक  व्यक्ति

 को  नई  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  मिलाया  गया  मैं  इसकी  जांच  कराऊंगा  ।  लेकिन  किसी  व्यक्ति

 को  नई  प्रबन्ध  व्यवस्था  के  लिए  इसलिए  ware  नहीं  माना  जा  सकता  क्योंकि वह  पुरानी

 प्रबन्ध  व्यवस्था  में  था  ।  उसे  तो  हमने  उसके  गणों  के  झ्राधार  पर  ही  नियुक्त  किया  है  लेकिन

 यदि  जांच  करने  से  यह  sat  लगा  कि  वह  इसके  लिए  ware  है  या  उसका  fears  खराब  है
 तो  हम  अवश्य  ही  उसके  सम्बन्ध  में  फिर  से  विचार
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 at  चेयरमैन  के  मामले  जिसने  गत  वर्ष  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  से  त्यागपत्र

 दिया
 सरकार  ने  बहुत  सावधानी  से  जांच  की  है  दौर  यह  विश्वास  हो  गया  है  कि  रिकार्ड

 से
 यह  पता  नहीं  चलता  कि  वह  व्यक्ति  इस  पद  के  लिए  अयोग्य

 जहां  तक  मिलों
 को

 चालू  करने  का  सम्बन्ध  मैंने  पटसन  उद्योग  कौर  यूनियन

 नेतायों  की  कुछ  बैठकें  कराई  हैं  जिसके  फलस्वरूप  मई  में  चार  मिलें  पुनः  चालू  की  गई  हैँ
 ।

 इसके  अलावा  औद्योगिक  विवाद  भी  चल  हम  शेष  यूनिटों  को  भी  पुनः  चालू  करने  के

 लिए  हर  सम्भव  प्रयास  करेंगे  ।

 जहां  तक  पटसन  मिलों  के
 राष्ट्रीयकरण  का  सम्बन्ध  यह  बहुत  बड़ा  कार्य  है

 ।

 पटसन  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  कराने  की  हमारी  इच्छा  है
 !

 जहां  तक  यूरोपीय  अधिक  झास्टलियन  तथा  wer  देशों  में  मेरी  वार्ता  का

 सम्बन्ध  उनको  भी  इसी  प्रकार  की  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  क्योंकि  वे

 fay  रेशा  उद्योग  को  बचाना  चाहते है  '।  लेविन  जहां  तक  यूरोपीय  झ्राधिक  समुदाय  का

 सम्बन्ध
 वे  अरपना

 afc
 घटा  रहे  और

 एक
 वर्ष

 के
 भीतर

 ही  वे  पटसन  पर  अपनी

 टैरिफ  कम  करके  सत्य  स्तर  पर  ले  इस  प्रकार  यूरोपीय  miss  समदाय  की

 रतिक्रिया  नकल  है  ।

 डा०  रोनेन  सेन  भारत  के  पूर्वी  भाग  4  करोड़  पटसन  उत्पादक

 इस  के  उत्पादन  का  ग्रामीण  75  कौर  80  लाख  गांठें  आमतौर  पर  हम  2-3  लाख

 गांठें  ara  भी  करते  ह  हम  कुछ  का  निर्यात  करते  हैं  रोक  कुछ  का  उपयोग  रस्सी  बनाने
 के

 लिय  करते

 उद्योग  द्वारा  पटसन  के  उत्पादन मं  कमी  करने  से  केवल  55  लाख  गांठों  की  मांग  W

 जायगी  |  हम  75-80  लाख  गांठों  का  उत्पादन  करते  ह  इस  तरह  लगभग  20-25  लाख

 गांठें  फालतू  बचेगी  ।  गत  वर्ष  का  बकाया  स्टाक  लगभग  लाख  गांठ  है  ।  इसका  पटसन

 उत्पादक  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?
 ae  सर्वविदित  है  कि  व्यापारियों  तथा  पटसन  मिल  मालिकों

 द्वारा  पटसन  उत्पादक  का  शोषण  किस  प्रकार  से  किया  जाता  भरत  मिल  मालिकों  त्र ||

 बिचौलियों  की  हमारी  से  उत्पादक  को  हानि  होती है  ।  वाणिज्य  aaa  ने  135  रु०

 क्विंटल  मूल्य  निर्धारित  किया  यह  मलय  तो  उत्पादक  को  मिलना  ही  चाहिए  ।  एक  मही

 के  भीतर  मलय  गिर  जायेंगे  ।  इसी  कारण  मिल  मालिक  पटसन  की  खरीद  नहीं  कर  रह हैं

 र  भारतीय  पटसन  निगम  8  लाख  गांठें  सरोद  रहा  इससे  पटसन  के  म्यों  में  स्थिरता

 नहीं  इसके  मूल्य  गिर  अगले  वर्ष  तक  उत्पादक  पूरी  तरह  बरबाद  हो  जायेंगे

 प्रौढ़  वे  उत्पादन  नहीं  करा  ।  मत  पटसन  का  मलय  प्रति  क्विंटल  स्थिर  रखा  जाना

 चाहिए  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  सर्वसम्मति  से  निर्णय  किया  कि  पटसन  का  मलय  180  Fo

 प्रति  क्विंटल  निर्धारित  किया  जाय  कौर  इस  सभा  में  सांग  की  गई  थी  कि  यह  मूल्य  200

 रु०  प्रति  क्विंटल  होना  यह  वास्तव  पटसन  उत्पादक  के Ux.  q  SOIR  |  ह  fr  लाभप्रद |  दि  BN  लाभप्रद  पटसन

 मिल  मालिकों  को  सभी  प्रकार  की  रियायतें  दी  जा  रही  निर्यात  शुल्क  समाप्त  कर  दिया
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 21  1898  ग्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 —  a ee

 गया  है  दौर  राज  सहायता  दी  जा  रही  उन्होंने  कभी  भी  पटसन  उत्पादक  या  कमंचारी

 या  जनसाधारण  का  ध्यान  रखा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निगम  को  अधिक

 खरीद  करनी  चाहिए  ताकि  मुख्य  feat  रह  दूसरे  सरकार  सभी  मिलों  से  कहे  कि  वह

 पटसन  खरीदना  श्रारम्भ  कर  यह  भी  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  बन्द  मिलों  को  शीघ्र

 चालू  किया  जायेगा  या  सरकार  11  या  12  मिलों  को  अपने  हाथों  में  लेगी  ताकि  हजारों

 बेकार  हुए  कर्मचारियों  को  अ्रपनी  नौकरी  मिल  सके

 प्रो  ०  डी  ०  पी  ०  चट्टोपाध्याय  :  मने  पहले  ही  पटसन  उत्पादकों  की  समस्या  सम्बन्धी  प्रश्न

 का  उत्तर  दिया  यदि  पटसन  निर्मितियों  द्वारा  कम  खरीद  की  जायेगी  तो  कच्चे

 पटसन  की  मांग  हो  जायेगी  ।  यह  बहुत  सीधी  सी  बात  है  ।

 पटसन
 की

 वस्तुभ्नों  के  लिए  ऊंचे  वसुली  मूल्य  की  मांग  की  गई  है
 ।

 सरकार  ने
 इस

 समस्या  पर  विचार  किया  है  कौर  इस  वर्ष  पटसन  की  खरीद  के  लिए  झ्र धिक  धनराशि  wafer

 की  135  रु०  के  मूल्य  से  खरीद  कम  हुई  यदि  इसे  180  रु०  भी  निर्धारित  किया

 जाता  है  तो  यह  ठीक  नहीं  रहेगा  शौर  उत्पादक  को  लाभ  नहीं  मिलेगा  ।  गत  वर्ष  उत्पादकों

 को  aol  कीमत  मिली  इसी  कारण  इस  ay  उन्होंने  अधिक  उत्पादन  किया  है  |  अब  हमारा

 यह  उत्तरदायित्व  है  कि  क्रय  नीति  इस  ढंग  से  बनाई  जाये  कि  भारतीय  पटसन  निगम

 ठीक  खरीद  कर  सके  ।  इस  वर्ष  सरकार  ने  पटसन  की  खरीद  के  लिए  41  करोड़  रुपए

 आवंटित  feud  |  सरकार  ने  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी  है  कि  135  रु०  के  प्रोत्साहन  मृत्य  की

 दर  से
 वसूली  पूर्वावशिष्ट  करने  के  लिए  धन  की  कोई  कठिनाई  सामने  नहीं  जायंगी  ।

 ऊंचा

 मूल्य  निर्धारित  करना  इतना  महत्वपूर्ण  नहीं  है  जितना  यह  बात  है  कि  उत्पादक  को  वास्तव
 में

 कितना  मूल्य  मिलता  इसी  कारण  सहकारी  समितियों  कौर  विभागीय  क्रय  केन्द्रों  की  संख्या

 में  वुद्धि
 की

 गई  है  ग्रोवर  उन्हें  गतिशील  बनाया  गया  है  ।  मिलों  को  भी  खरीद  करने  के  लिए

 कहा  गया  इंडियन  we  मिल्स  एसोसिएशन  भी  खरीद  करने  के  लिए  सहमत  हो  गई

 जहां  तक  कुछ  मिलों  द्वारा  निगम  से  खरीदे  गए  पटसन  की  कीमत  न  चुकाने  का  सम्बन्ध

 यह  ठीक  नहीं  है  ate  निगम  को  निदेश  दिए  गए  हैँ  कि  वे  उन  मिलों  को  पटसन  न  बेचें

 जिन्होंने  भूगतान  नहीं  किया

 यदि  धन  उपलब्ध  हो  जाता  जैसा  कि  वित्त  मंत्रालय  ने  आश्वासन  दिया  है  तो  हम

 जितना  भी  सम्भव  होगा  उतना  कार्य  करने  का  यत्न  करेंग  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मन्त्री  महोदय  ने  भारतीय  पटसन  मिलों  के
 संघ

 में

 भाषण  देते  हुए  21  मई  को  कलकत्ता  में  कहा  था  कि  जबतक  पटसन  उत्पादकों  को  उनके

 उत्पादन  के  पर्याप्त  दाम  नहीं  दिए  जाते  तब  तक  देश  के  पटसन  उत्पादन  में  कमी  बनी  रहेगी  ।

 जबतक  पटसन  उत्पादकों  को  ठीक  दाम  नहीं  मिलते  तबतक  उद्योग  को  हानि  उठानी  पड़ेगी  ।

 क्या  यह  सच  है  कि  कृषि  मूल्य  अयोग  ने  सिफारिश  की  है  कि  न्यूनतम  समन  मूल्य

 140  रुपए  निर्धारित  किया  जाये  कौर  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  180  रुपए  न्यूनतम  समान

 मूल्य  की  सिफारिश  की  परन्तु  सरकार  ने  135  रुपए  मूल्य  निर्धारित  किया  है
 ।

 बताया  गया  है  कि  जूट  कार्पोरेशन  ग्राफ  इण्डिया  के  पास  135  रुपए  पर  पटसन  खरीदने  के

 लिए  पर्याप्त  धन  है
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 धन  तथा  भण्डागार  सुविधा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कार्पोरेशन  75  लाख  टन  उत्पादन
 में

 से  8  अथवा  10  लाख  टन  पटसन  खरीद  सकता  जूट  कार्पोरेशन  को  सुरक्षित  भण्डार  क्यों

 नहीं  बनाने  दिया  जाता ?  इस  सम्बन्ध  में  कया  नीति

 क्या  सरकार  नेशनल  जूट  जिसका  प्रबन्ध  उसने  अपने  हाथ  में  लिया  है  का

 करण  करेगी
 ?  यह  राष्ट्र  की  सबसे  बड़ी  मिल  है  जिसमें  15,000  कार्मिक  कार्य  ८  रते  हैं  ।

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  श्रम  मन्त्री  ने  सिफारिश  की  हैं  राष्ट्रीय  वस्त्र

 निगम  के  समान  राष्ट्रीय  पटसन  निगम  की  स्थापना  की  जो  13  अथवा  15  एसी  मिलों

 को  अधिकार  में  जिनका  प्रबन्ध  ठीक  नहीं  क्या  केन्द्र  सरकार  ने  इस  सुझाव  पर  विचार

 किया  है  ?

 पटसन  उद्योग  निर्यात  पर  बहुत  झ्र धिक  निर्भर  करता  है  ।  मांग  घट  जाने  के  कारण

 क्या  सरकार  इस  उद्योग  की  क्षमता  विस्तार  पर  विचार  करेगी  ?  पटसन  उत्पादन  को  13

 लाख  टन  से  बढ़ाकर  17  लाख  टन  करने  की  योजना  प्रकाशित  की  गई  थी  |  उसका  झ्राधार

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  वास्तविकता  क्या  क्या  उद्योग  का  भविष्य  बहुत  खराब

 प्रो ०  डी  ०  पो ०  चट्टोपाध्याय :  मेने  एसा  नहीं  कहा  है  ।

 श्र  इन्द्रजीत  गुप्त  :  आपने  इतना  ही  किया  है  कि  मिल  मालिकों  के  चिल्लाने  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  उत्पादन  शुल्क  समाप्त  कर  दिया  गया  है  तथा  कई  अन्य  रियायतें  इनको  दे

 दी  &  |

 तयार  माल  के  मूल्यों  में  कमी  नहीं  ars  है  ।  कया  est  महोदय  बतायेंगे  कि  एक  कौर

 तो  आयात  में  कमी  की  बात  कही  जाती  है  कौर  दूसरी  कौर  पांचवी  योजना  में  उद्योग  की

 क्षमता  बढ़ाने  की  बात  की  जाती  है  ।

 मिलों  के  az  होने  का  दायित्व  उन्होंने  मुख्य  रूप  से  औद्योगिक  विवादों  पर  डाला

 पिछले  महीने  की  22  तारीख  को  पटसन  उद्योग  सम्बन्धी  शिखर  समिति  की  ace  में  भारतीय

 पटसन  निर्माता  संघ  के  चेयरमन  ने  आश्वासन  दिलाया  था  कि  पटसन  उद्योग  श्रमिक  संगठनों

 तथा  सरकार  के  साथ  परामर्श  किए  कोई  एकतरफा  कार्यवाही  नहीं  करेंग  ।  परन्तु

 बठक  के  कुछ  दिन  के  भीतर  ही  उन्होंने  3  शहज़ोर  मिलें  बन्द  कर  आश्वासन  भंग  करते

 हुए  यह  एकतरफा  किये  वाही  की  यह  इस  प्रकार  दिए  गए  आश्वासन  को  भंग  किया  गया

 यह  पैदा  किया  गया  संकट  उद्योग  को  बचाने  के  लिए  क्या  सरकार  के  पास  कोई

 दी घं कालीन  योजना  है  ?

 प्रो
 ०

 डी
 ०

 पी  ०
 चट्टोपाध्याय :

 में  समझता  हुं  कि  उद्योग  ने  मिलों  के  बन्द  किए  जाने

 के  बारे  में  उत्तरदायी  ढंग  से  काय  नहीं  इस  बारे  में  मेंने  श्रम  मन्त्री  का  ध्यान  दिलाया

 परन्तु  औद्योगिक  काम  का  बन्द  किया  कार्मिकों  में  बरोजगारी  फलाना

 शादी  पर  राज्य  सरकार  को  ध्यान  देना

 निर्यात  घटाने  तथा  उद्योग  की  क्षमता  के  विस्तार  के  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  पटसन

 उद्योग  कलकत्ता  के  खास-पास  फैला  gar  है  तथा  असाम  वलीपुरा  ,  बिहार  कौर  उड़ीसा  के  पटसन

 उत्पादकों  को  काफी  समय  से  माल  का  उचित  मूल्य  नहीं  मिल  रहा
 ।

 वे  लोग  तथा  वहां

 की  राज्य  सरकारें  काफी  समय  से  उस  क्षेत्र  में  मिलें  लगाय  जाने  की  मांग  करते  रह ेहैं
 ।  उस
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 12  1976  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाता

 समय  हमने  ज  मिलें  मेघालय  1-2  श्रीराम  तथा  बिहार  में  तथा  1  उड़ीसा  में  स्थापित

 करना  स्वीकार  किया  परन्तु  मन्दी  के  कारण  उनकी  स्थापना  नहीं  की  जा  रूकी |

 परन्तु  मैं  निराशावादी नहीं  हूं  ।  हालात  में  सुधार  जाना  शुरू  हो  गया है  ।  एक दो
 वर्ष  में  प्रस्तावित  नई  मिलों  की  स्थापना  की  जायेगी  ।  इस  बारे  में  हमें  सड़क  रहना है  |

 राष्ट्रीय  पटसन  निगम  के  बनाने  के  बारे  में  हमने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  लिखा  जब  इस

 परियोजना  की  लिखित  रूपरेखा  ar  जाती  है  तो  हम  उस  पर  विचार  करेंगे

 राष्ट्रीय  जूट  निगम  का  तभी  तक  न  तो  गठन  ही  झा  है  कौर  न  ही  इसके  सम्बन्ध  में  हमें  कुछ

 कारी  दी  गई  है  ।  मैंने  ऐसी  परियोजना  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  लिखा  है  ।  जब  यह  परियोजना

 लिखित  रूप  में  हमारे  पास  भेज  दी  जाएगी
 तो

 हम  अवश्य  ही  उस  पर  सहानुभूतियों  विचार  करेंगे
 ।

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी
 :

 वित्तीय  संकट  के  कारण
 5  1975  को  कानपुर  जूट  उद्योग

 नाम  की  मिल  बंद  हो  गयी  ।  उसकी  जांच  के  बारे  में  नियुक्त  समिति  ने  सिफारिश  की  कि  मिल  का  वर्तमान

 मालिक  उसे  चलाते  में  ग्र सम र्थे  है  ।  मंत्री  महोदय  उस  मिल  को  सरकारी  अधिकार  में  ले  लें  ।  ।  इसे  15

 तक  अधिकार  में  ले  कर  चालू  किया

 श्री  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय
 :
 कानपुर  जूट  उद्योग

 मिल  को  पुनः
 खोलने  के  बारे  में  श्री  भ्रालोक

 जैन  ने  हमें  सूचना  दी  है  कि  वह  इस  उद्योग
 को  15

 जुलाई  तक  खोलने  का  कार्य  करेगा  ।  यह  तिथि बीत

 गई  है  कौर  यह  मिल  कभी  तक  नहीं  खोली  गई  है  ।  हमारे  पास  उसका  एक  पत्न  है  जिसमें  उसने

 लिखा  है  कि  यह  उद्योग  पहली  सितम्बर  तक  खोल  दिया  जाएगा  ।  हम  इसकी  जांच  करेंगे  कौर  इसे

 दुबारा  खोलने  के  लिए  दूसरे  तरीकों  पर  विचार  करेंगे  |

 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  कभी  हाल  ही  में  मंत्री  महोदय  ने  कलकत्ते  में  बताया  है

 कि  सरकार  पटसन  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  करना  चाहती
 ।

 में  जानना  चाहती  हूं  कि  उद्योग

 ग्रस्त  होते  हुए
 भी

 इस  प्रकार  का  बिना  मांगे  कयों  दिया  गया
 ?

 इतनी  रियायतें तथा  प्रोत्साहन

 पाकर  भी  वे  लोग  मिलें  कयों  बन्द  कर  रहे  हैं  ?
 में  जानना  चाहती  हूं  कि  वित्तीय  संकट  श्रांत  रिक

 प्रबन्ध  संबंधी  झगड़ों  के  कारण  है
 ।
 मंत्री  महोदय  ने

 इस
 बारे  में  की  जा  रही  कार्यवाही  के  बारे  में  कुछ  नहीं

 बताया  |

 प्रो०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय :  रियायतों  aha  के  बारे  में  कई  बार  पूछा  गया  है  ae  मैने  उत्तर

 देने  की  चेष्टा  की  है  ।  हमने  रियायतें  उद्योग  के  लिए  दी  हैं  उद्योगपतियों  के  लिए  नहीं  दी  हैं  ।  यदि  मिलें  बन्द

 हो  जाती  हैं  तो  कच्चे  माल
 की

 खपत  तथा  जीत  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  समाप्त  जाती है  ।  इससे

 मजदूरों  को  भी  कठिनाई  होती  है  ।  हमें  इन  सभी  बातों  का  ध्यान  रखना  पड़ता

 ee

 केन्द्रीय  और
 अन्य

 सोसायटियां
 )  विधेयक

 CENTRAL  AND  OTHER  SOCIETIES  (REGULATION)  BILL

 (1)  संयुक्त  समिति
 का

 प्रतिवेदन

 श्री  aifacrs  सिंह  चौधरी  anda  सोसायटियों
 ae  घोषित  dee

 टियों  के  विनियमन  कौर  समापन  कौर  सहायता प्राप्त  संप्रदाय
 क्षेत्र

 सोसायटियों के  विनियमन

 तथा  केन्द्रीय  सोस  पय
 rf-
 (O44 fy  या  सक्रियता  प्र  ——T

 RIM  कि  तसंघ  राज्य  क्षेत्र  सोसायटियों  के  उस  प्रकार  अन्य
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 Code  of  Civil  Procedure  (Amendment)  Bill
 ee

 August  12,
 1976.0

 सोसायटियों  के  साथ  समा मिलन  करने  तथा  उससे  संबंधित  या  उसके  श्रानुष॑गिक  विषयों  का  उपबन्ध  करने

 वाले  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ।

 (2)  संयुक्त  समिति  के  समक्ष  साक्ष्य

 श्री  नो ति राज  सिह  चौधरी  :  मैं  केन्द्रीय  सोसायटियों  कौर  घोषित  केन्द्रीय

 यात्रियों  के  विनियमन  तर  समापन  कौर  सहायता प्राप्त  संघ  राज्यक्षेत्र  सोसायटियों  के  विनियमन

 तथा  केन्द्रीय  सोसायटियों  या  सहायता-प्राप्त  संघ  राज्यक्षेत्र  सोसायटियों  के  उसी  प्रकार  की  गे अन्य

 सोसायटियों  के  साथ  समामेलन  करने  तथा  उससे  संबंधित  या  उसके  श्रानृष॑गिक  विषयों  का  उपबन्ध  करने

 बाले  विधेयक
 संबंधी  संयुक्त  समिति  के  समक्ष  दिए  गए  साक्ष्य  का  अभिलेख

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  afafa—  6  प्रतिवेदन

 Committee  on  Private  Members,  Bills  &  Resolutions  with  Keport

 श्री  जी०  जी०  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  का

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 इसके  पश्चात्‌  लोकसभा  2  बजकर  पांच  मिनट  To)  तक  के  लिए  मध्याह्न  भोजन  के  लिए

 स्थगित  हुई  ॥

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  from  lunch  till  five  minutes  past  fourteen  of  the  clock.

 लोक  सभा  मध्यान्तर  भोजन  के  पश्चात  2  बजकर  आठ  मिनट  पर  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  reassembled  after  lunch  at  eight  minutes  past  fourteen  of  the  clock.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 [Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  Chairj

 सिविल  प्रक्रिया  संहिता  )  जारी )

 CODE  OF  CIVIL  PROCEDURE  (AMENDMENT)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हम  डा०  वी०  ए०  सैयद  मोहम्मद  द्वारा  11  1976  को  पेश

 किए  गए  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  art  विचार  करेंगे
 ।

 सिविल  प्रक्रिया  1908  कौर  परिसीमा  1963  का  कौर  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  संयुक्त  समिति  प्रतिवेदित रूप  विचार  किया  जाएगी

 Shri  R.  R.  Sharma  (Bande)  —Clause  27  of  the  Bill  seeks  to  amend  section  80  of  the  code.

 In  the  mofussil  courts  and  district  courts  mostly  the  peor  people  come  to  seek  permanent

 injuction.  These  people  would  not  get  any  relief  if  the  clause  is  not  altered.  Therefore  the  clause

 should  be  am2nded.  The  poor  man  will  pay  court  fee.  He  will  pay  the  fee  of  the  lawyer,  but

 if  he  does  not  get  relief,  it  would  be  very  wrong.  ‘This  should  be  considered.

 In  respect  of  clause  43,  section  115  which  provides  jurisdiction  for  revision.  Ihave  to  submit

 in  respect  of  revision  jurisdiction  the  different  High  Courts  have  given  different  amendments.

 The  High  Courts  power  of  revision  of  orders  should  be  retained.  This  power  should  be  given  to

 District  judges  also.  The  difficulties  arise  when  new  Magistrates  are  appointed  who  are  not

 familiar  with  either  C.P.C.  or  Cr.
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 21  1898  )  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक

 Various  High  ‘@ourls  have  fixed  ditferent  quotas  for  Magistrates  for  the  sub-
 ordinate  courts.  The  arrangement  made  by  the  Allahabad  High  Court  is  as  follows.  The  Mofus-
 sils  would  deal  with  cases  upto  the  value  of  Rs.  2,000/  Disposal  of  four  such  cases  would  be

 In  the  case  criminal  procedure  four  contested  cas taken  as  equivalent  to  their  five  days  work
 would  amount  to  their  one  day’s  work  My  apprehension  is  that  the  High  Court  desire  carly
 disposal  of  cascs  and  not  the  justice  As  against  the  saying  that  the  justice  delayed  is  justice
 denied,  we  have  heard  justice  hurried  is  justice  burried

 Clause  48  of the  Bill  seeks  to  uinend  section  144  of  the  code  by  providing  for  review.  There
 in  those  conditions  have  been  Jaid  wherein  a  review  would  be  possible  The  hon.  Minister  should
 be  made  more  clear  Clause  48,  section  144  of  the  Principle  Act  defines  4-5  type  of  circumstance
 under  which  a  review  is  possible

 In  clause  86  consequences  of  disobedience  or  breach  of  injunction  has  been  enumerated
 It  is  provided  therein  that  where  it  is  proposed  to  grant  an  injunction  the  court  would  require
 the  applicant  to  deliver  to  the  opposite  party  copies  of  documents  on  which  he  relied.  This  provi
 sion  should  be  deleted  because  it  is  quite  a  long  time  in  obtaining  those  copies  lf  the  applicant

 It wait  for  such  a  long  time  the  purpose  of  seeking  temporary  injunction  would  be  defeated
 is  also  necessary  that  the  pay  scales  of  munsifs  and  judges  are  increased.  At  present

 hey  do  not  have  even  proper  working  facilities  Government  should  consider  these  things

 The  person  who  lost  a  case  should  be  given  a  copy  of  the  judgement  free  of  cost  He  should
 be  allowed  to  see  the  record  of  the  court  No  fee  should  be  charged  for  inspecting  files  Court
 fee  should  also  be  reduced.  The  Central  Government  can  do  thts  in  Union  Territories  If  it
 is  done  the  State  Governments  will  follow  suit

 निर्माण  और  आवास  और  संसदीय  काय  मन्त्री  के०  TA  मेरा  सुझाव  है  कि  सामान्य

 चर्चा  30  बजे  समाप्त  हो  मंत्री  महोदय  को  30  बजे  बुलाया  जाए  कौर  उसके  बाद  हम  खण्ड

 वार  विचार  आरम्भ

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  विधेयक  के  उद्देश्य  हैं  कि  वादी  को  निष्पक्ष  झर  शी  कर  न्याय  मिले

 सनौर  मामलों  का  शीघ्र  निपटारा  हो  तथा
 प्रक्रिया

 को
 इस  प्रकार  सरल  बनाया  जाए  जिससे  समुदाय

 या  समाज  के  गरीब  लोगों  के  साथ  न्याय  हो  ।  संदेह  है  कि  क्या  इस  विधेयक  से  ये  उद्देश्य  प्राप्त  होंगे ।

 कुछ  उपबन्ध  जो  पुरःस्थापित  किए  गए  हैं  वास्तव  में  भ्रच्छे  हैं
 ।

 इनसे  न्यायिक  नीतियों  के  बारे  में  तो  शंकाएं

 और  संदेह  दूर  हो  गए

 धारा  11  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  समिति  क्षेत्राधिकार  वाले  निम्न  न्यायालय  का  निर्णय

 उच्चतर  क्षेत्राधिकार  वाले  न्यायालय  में  उन्हीं  वादी-प्रतिवादियों के  बीच  पूर्ण  न्याय  के  रूप  में  माना

 जाएगा  |  यह  भी  सराहनीय  है  कि  पूर्वे-न्याय  का  सिद्धान्त  निष्पादन  मामलों  में  भी  लाग  किया गया  है

 इसी  तरह  मल  अधिनियम की  धारा  60  में  भी  उचित  संशोधन  किया  गया  जिससे  न्यायालय

 घोषित  ऋणी  अपनी  गिरफ्तारी  कौर  अपने  वेतन  की  कुर्की  से  बच  सकता

 जहां तक  धारा  80  का  संबंध  विधि  आयोग  ने  इसके  निकाले  जाने  की  सिफारिश  की  परन्तु

 समिति  ने  देखा  कि  इसे  नही  हटाया  जिससे  सही  मामलों  को  सरकार  न्यायालय  के  बाहर  ही  तय  कर

 सके  मुकदमेबाजी  पर  होने  वाले  अनावश्यक  व्यय  से  बचा  जा  सके
 |

 इस  संशोधक  के  बाद  मुकदमा  करने

 को  न्यायालय  में  मामला  दर्ज  कराने  नहीं  भेजा  जाएगा  |  सही  मामलों  में  सरकार  दावा  करने  वालों

 को  न्यायालय  जाने से  बचायगी  ।
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 दूसरी  भ्रमित  से  संबंधित  धारा  100
 में

 कानूनी  पहलूਂ  जोड़  दिया  गया  है
 ।

 श्रव  दूसरी
 अपील  के  लिए  महत्वपूर्ण  कानूनी  पहलू  उसमें  निहित  होना  चाहिए  ।  समझ  में  नहीं  श्राता  कि  धारा  100

 में  यह  कयों  जोड़ा  गया  है  ।  धारा  115  में  संशोधन  करके  बाद  के  आदेश  में  उच्च  न्यायालय द्वारा  छानबीन

 करने  के  अधिकार  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  इस  कारण  वर्षों  से  विचाराधीन  पड़े  मामलों  में  मुकदमा

 चलाने  वालों  को  अत्यधिक  सुविधा  हो  रही  है  तथा  मामले  रुके  पड़े  हैं  ।

 निर्णय  देने  के  संबंध  में  एक  नया  खण्ड  जोड़  कर  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  निर्णय  सुनवाई  समाप्त

 होने के  बाद  15  दिन  में  दे  दिया  जाना  चाहिए
 ।

 यदि  यह  संभव
 न  हो  तो

 वादी
 ate

 प्रतिवादी  को

 सूचना  देकर  इसे  30  दिन  में  सुना  दिया  जाए
 ।

 इस  खण्ड  का  स्वागत  है
 ।

 परन्तु  न्यायालय  दोनों  पक्षों  को

 सूचना  देने  के  बाद  निर्णय  को  अगली  तिथि  तक  स्थगित  कर  सकता  इसलिए  संशोधन  का  उद्देश्य
 तब  पुरा  नहीं  होगा  जहां  न्यायाधीश  को  दोनों  पक्षों  को  सूचित  करना  हो

 नए  में  मुकदमा  दर्ज  कराने  से  पहले  किए  गए  व्यय  का  भुगतान किए  जाने  की  व्यवस्था

 है  ।  पारिवारिक  मामलों
 के

 बारे  में  as  उपबन्ध
 भी

 किया  गया  है
 कि

 न्यायालय  ऐसे  मामलों  को  सुनवाई

 शुरू  होने  से  पहले  सुलझाने  का  प्रयत्न  करेंगे
 |

 ऐसा
 ही

 उपबन्ध  ऐसे  मामलों  के  संबंध  में  भी  किया  जाए

 जिनमें  3,  000  रु०  से  कम  की  राशि  श्रन्तनिहित हो  ।  3,000  रु०  से  प्रिक  के  मामलों  के  बारे  में  कपिल

 करने  के  अधिकार  को  सीमित  कर  दिया  गया  है  ।
 संबंध  में  कृष्ण  नय्यर  समिति  की  रिपोर्ट में  बहुत

 अ्रच्छी  सिफारिशें की  गई

 इस  समय  गरीब  वादी  को  ही  वकील
 की

 सहायता
 दी

 जाती  है  ।
 परन्तु  se  प्रतिवादी  का  क्या

 होगा  जोकि  वादी  के  समान  ही  गरीब  है
 ?  इस  पर  विचार  किया  जाए  ।  संशोधन  विधेयक  में  किया  गया

 यह  प्रस्ताव  भी  seer  है
 कि

 कपिल  को
 60  दिन  में  निपटा  दिया  जाए  ।

 इस  संशोधन  विधेयक  से  उस  किसी  भी  उद्देश्य  की  सिद्धि  नहीं  की  जा  जिसके लिए  यह  लाया

 गया  है  ।  परन्तु  विधेयक  प्रक्रिया  को  सुव्यवस्थित  करने  में  सहायक  सिद्ध  gar  है
 जो

 इसमें  कानून
 की

 व्याख्या  किए  जाने  के  कारण  निर्णय  संबंधी  विवाद  समाप्त  हो  गया  है  |

 ८  सहायता  के  संबंध  में  मुख्य  प्रश्न  यह  है  कि  लोगों  को  सस्ता  भ्र ौर  शीघ्र  न्याय  किस  प्रकार

 मिले  |  इसके  निम्न  प्रखण्ड  स्तर  पर  मुख्यालय  में  मुन्सिफ/मजिस्ट्रेट  न्यायालय  स्थापित  किए  जाएं  जिससे

 वादी-प्रतिवादी  को  गवाहों  को  पास  के  शहर  न  लें  जाना  पड़े
 ।

 500  रुपए  या  1,000  रुपए  से  अधिक  के  मामले  न्याय  पंचायतों  को  सौंपे  जाएं  ।  देश  भर  में  ग्राम

 चायतें  स्थापित  की  जाएं  |  हमें  दावों  का  निपटारा  कराने  के  लिए  मुकदमा  चलने  से  पहले  सहायता

 पहुंचानी  चाहिए |

 श्री  श्री  आर०  शुक्ल  :  देश  में  तीन  प्रकार  की  संहिताएं  प्रचलित  हैं--सिविल

 प्रक्रिया  भारतीय  दंड  संहिता  कौर  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  ।  देश  में  प्रचलित  इन  तीन
 संहिताओं

 के  संबंध  में  यह  संशोधन  विधेयक  लाकर  सरकार  ने
 eer

 किया  हैं
 ।

 इस  विधेयक  के  उपबन्धों  का  लक्ष्य

 मुकदमे
 के

 समय  को  श्रार  इसकी  लागत  की  कम  करना  तथा  न्याय  संबंधी  प्रशासन  को  सुव्यवस्थित  करना

 है  ।  जिस  सीसा  तेक
 ये  उदेश्य  पूरे  होते  हैं  उस  सीमा  इंस  विधेयक  का  स्वागत  है  तथा  इसका  समैन

 किया  जाना
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 12  अगस्त  ?  1976  सिविल  प्रक्रिया  संहिता

 धन  )
 विधेयक

 सिविल  प्रक्रिया  संहिता  में  धारा  80  सरकार  तथा  उसके  श्रधिकारियों  द्वारा  ईमानदार

 प्रतिवादी  के  दावों  को  न्यायालय  के  बाहर  ही  निपटाने  का  अवसर  प्रदान  करता  है  ।  परन्तु  सरकार  के

 कायें  ने  इस  सराहनीय  सिद्धान्त  को  झुठला  दिया  है  ।  इसलिए  विधि  आयोग  ने  मुकदमा  चलाने  से  पहले

 सरकार  को  दो  मास  का  नोटिस  दिए  जाने  के  उपबन्ध  को  हटाए  जाने  की  सिफारिश  की  परन्तु

 सरकार  ने  इस  सिफारिश  को  स्वीकार नहीं  किया

 नई  जोड़ी गई  धारा  80  में  संशोधन  किए  जाने  की  झ्रावश्यकता  है  ।  जब  तुरन्त  तथा  शी  घ्  सुविधा

 दिया  जाना  अ्रावश्यक  हो  तो  weather  रोकादेश  waar  निषेधादेश  दिया  जाए  कौर  उसे  दो  या  तीन  सप्ताह

 में  शी  जनता  से  निपटाया जाए

 सरकार ने  धारा  115  में  कुछ  संशोधन  किए  हैं  ।  संशोधन  विधेयक  में  यह  खास  रूप  से  उपबन्ध  किया

 जाए  कि  बादकालीन  रादेश  का  पुनरीक्षण  नहीं  fear  जा  सकता  तथा  जैसी  कि  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में

 उपबन्ध है  कि  जिलाधीश को  जिलाधीश  के  अधीन  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  बादकालीन  श्रादेश के

 शिक्षण  की  सुनवाई  करने  का  समवर्ती  अधिकार  प्राप्त  होना  चाहिए  |  सुनवाई  स्थगित  करने  के  संबंध  में

 संहिता  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  यदि  वकील  किसी  अन्य  न्यायालय  में  व्यस्त  हो  तो  वह  कार्यवाही

 स्थगित  करने  का  प्राधा  नहीं  हो  सकता  |

 जहां  तक  गरीब  वादियों  को  कानूनी  सहायता  देने  का  प्रश्न  है  यह  सरकार  का  बड़ा  ही  सराहनीय

 प्रयास  है  ।  तक  केवल  न्यायालय  शुल्क  में  ही  रियायत  दी  जाती  श्री  वादी  की  कौर  से  एक  बकील

 भी  नियुक्त  किया  जाएगा  ।  यह  अच्छा  हो  कि  इसी  प्रकार  निर्धन  प्रतिवादी  को  भी  बचाव  करने  के  लिए

 सहायता  देने  की  बात  को  स्वीकार  किया  जाए  ।

 जहां  तक  fra  सुनाने  का  संबंध  है  यह  wee  बात  है  कि  इसे  आशुलिपिक  को  बोल  दिया  जाए

 तथा  न्यायाधीश  इसे  स्वयं  लिखने  की  प्रतीक्षा  न  करे  ।  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  यह  उपबन्ध  है  कि  ah

 लिखित  रूप  में  पेश  किए  जा  सकते  हैं  ।  यही  व्यवस्था  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  में  भी  कर  दी  जाए  ।

 हमें  पता  है  कि  निचली  अदालतों  में  काम  बहुत  अधिक  बढ़  गया  है  ।  न्यायाधीशों  की  संख्या

 भी  बढ़ाई  जानी  चाहिए  ।  दिन  प्रति  दिन  कानून  पास  किए  जा  रहे  उनकी  संख्या  बढ़ती  जा  रही  है  ।

 पुस्तकालयों  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  वकीलों  में  बे  रोजगारी  से  चिन्ता  बढ़  रही

 प्रतिवादी  को  कानूनी  सहायता  देने  से  बेरोजगारी  कम  होगी  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  पूर्णतया

 समर्थन  करता हूं  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  एक  कहावत  है
 कि

 विलम्ब  से  दिया  गया  न्याय  न  मिलने

 के  बराबर  है  ।  राज्य  सरकार  या  केन्द्रीय  सरकार  या  प्राइवेट  मिल  मालिकों  से  न्याय  न  मिलने  पर

 चारियों  को  न्यायालय  में  जाना  पड़ता  है  ।  हमने  उनकी  हालत  देखी  है  |  उन्हें  हर  कदम  पर  पै  सा  देना  पड़ता

 इस  विधान  का  उद्देश्य  मुकदमेबाजी  को  कम  खर्चीला  बनाना  है  ।  लेकिन  क्या  इस  उद्देश्य  की  प्रति

 उस  विधेयक  द्वारा  हो  सकेगी  इसमें  सन्देह  है  ।  धारा  80  में  कहा  गया  है  कि  किसी  भी  व्यक्ति  को  era

 में  मामला  पेश  करने  से  पहले  60  दिन  का  नोटिस  देना  होगा  ।  इस  अवधि  को  रखने  का  उद्देश्य  यह  था  कि

 सरकार  या  नियोजक  इस  बात  की  जांच  कर  ले  कि  क्या  कर्मचारी  के  साथ  कोई  तो  नहीं  हुमा  है  ।

 लेकिन  ऐसा  कभी  नहीं  किया  गया  ।  इसलिए  यह  ठीक  ही  कहा  गया  है  कि  धारा  80  का  लौप  किया  जानाਂ

 चाहिए  ।  यदि  इस  धारा  का  लोप  कर  दिया  जाए  तो  इससे  हमें  कुछ  भी  हानि  नहीं  होगी  क्योंकि  इसकी

 कोई  उपयोगिता  ही  नहीं  है  ।
 इस  संबंध  में  श्री  चटर्जी  द्वारा  रखे  गए  संशोधन  संख्या  17  का  मैं  समर्थन करता

 हूं  ।
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 इसी  प्रकार  धारा  115  का  भी  लोप  किया  जाना  बेहतर  होंगा

 निधन  व्यक्तियों  को  निःशुल्क  कानूनी  सहायता  का  कया  में  समझता  हूं  कि  कृष्ण  wea

 श्रीयाल  तथा  भगवती  ने  इसकी  सिफारिश  की  है  ।  गजनी  सहायता  मांगने  वाले  बंदियों  को  साधारण

 वकील  दिए  जाते हैं  ।  ऐसे  व्यक्तियों  को  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालय  में  पना  मामला  रखने

 के
 लिए  अच्छे  वकील  उपलब्ध  किए  जाने  चाहिए

 |

 उत्तर  प्रदेश  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  बहुत  से  मामले  बकाया  पड़े  हुए

 ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी  है
 ?

 भी  सोमनाथ  चटर्जी  :  न्यायाधीशों  के  कितने  पद  रिक्त  पड़े  हैं  ?

 को  एस०  एस०  बताया  गया  है  कि  65  रिक्त  स्थान  हैं  जिनमें  से  श्राधिकांश  उत्तर  प्रदेश

 में  हूँ  ।  सबसे  बड़े  राज्य  को  यह  श्रेय  तो  प्राप्त  होना  ही  चाहिए  |  मुझे  बताया  गया  है  कि  सिफारिश  किए  गये

 नामों
 की

 सूची  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  पड़ी  हुई  है
 ।

 सरकार  या
 तो

 न्यायालयों  को  ढ़ंग  से
 चलाए

 अन्यथा

 उन्हें  समाप्त  कर  दे  ।  देश  में  बुद्धिमान  व्यक्तियों  का  भाव  नहीं  है  ।  रिक्त  स्थानों  की  पूर्ति  अ्रवश्य  की  जानी

 चाहिए  |

 मैं  समझता  हूं  कि  बुद्धिजीवियों  के  स्तर  में  इस  कौर  तथा  दूसरी  ग्रोवर  भी  गिरावट  भाई  है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  एक  बार  पुनः  निवेदन  करता  हैं  कि  सभी  संशोधनों  पर  विचार  करें  ।  इन्हें

 लिए  स्वीकार न  किया  जाए  कि  ये  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  मैं  समझता  हूं  कि

 ये  सभी  संशोधन  भली  प्रकार  विपरीत  मैं  उन  संशोधन  का  समर्थन  कसता  हू

 श्री  लीलाधर  कट की  :  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  का  यह  संशोधनकारी  विधेयक  चिर

 प्रतीक्षित  था  ।  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  मुकदमों में  लगने  वाले  समय  तथा  खर्चे  को  कम  करना  तथा  गरीब

 वादकारियों  को  राहत  देना  wie  उचित  न्याय  दिलाना  है  ।  लेकिन  इन  सभी  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  केवल

 प्रक्रिया  में  संशोधन  कर  देने  मात्र  से  नहीं  होगी  ।  विलम्ब  को  कम  करने  के  लिए  कच्छ  तथा  अ्रधिक

 धीशों  की  श्रावश्यकता  पड़ेगी  ।
 इसमें  संदेह

 नहीं  कि  मुकदमेबाजी  को  कई  बातें  खर्चीला  बनाते  हैं  जिनमें  से

 न्यायालय  शुल्क  एक  बहुत  भारी  मद  है  ।  लेकिन  संहिता  में  इस  बारे  में  कोई  उपबन्ध  नहीं है  |  संविधान के

 वर्तमान  उपबन्धों  के  हस्तगत  केन्द्र  सरकार
 भी

 इसमे  कुछ  नहीं  कर
 सरकार

 को  इस  पहलू

 की  ओर  भी  ध्यान  देना  STTT

 जहां तक  धारा  80  को  रखने  अथवा  लोप  करने  का  प्रश्न  यह  तर्क  दिया  जाता  है  कि  जब  सरकार

 स्वयं  इसका  अनुपालन  नहीं  करती
 तो

 इसके  रखने  का  क्या  लाभ  है  ।
 यदि  इस  धारा  का  कोई  मान  नहीं

 है  तो  इसका  लोप  क्यों  न  कर  दिया  जाए
 ?

 विधि  आयोग  का  भी  यही  विचार  है  ।  wa  प्रश्न  यह  है  कि

 क्या एक  ऐसे  नागरिक  को  अनावश्यक  मुकदमेबाजी  से  बचा था  जा  सकता है  ।  जो  सरकार के  विरुद्ध  सही

 दावा  कर  रहा  संभव है  कि
 सरकार  धारा

 के  उद्देश्य  का  अनुपालन  न  कर  पाए  ।  इसलिए

 सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  किसी  नागरिक  द्वारा  सरकार  के  विरुद्ध  किए  गए  सही  दावे

 का  निपटान  नागरिक  द्वारा  न्यायालय  की  शरण  लिए  बिना  हो  जाए  |  अतएव  इस  धारा  को  बनाए  रखना

 चाहिए  |  क्योंकि  इससे  विशेषतया  समाज  के  गरीब  तथा  कमजोर  वर्ग  को  सरकार  से  राहत

 प्राप्त  होगी  |
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 )  विधेयक

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :
 वह  समिति  के  चेयरमेन  ्न्ग्शे ह  |

 परन्तु  प्रश्न  यह  मूल

 रूप  से  पुरःस्थापित  किए  गए  विधेयक  धारा  80  नहीं  थी  ।
 मान  लीजिए  धारा

 80
 हटा  दीः  जाती  है

 तो  इसका  क्या  परिणाम  निकलेगा  ।  कोई  प्रभावित  कमेंट्री  सरकार  को  अभ्यावेदन  भेजता  वह

 नोटिस  देता  है  कौर  जब  उच्च  न्यायालय  में  जाता  है  तो  उससे  कहा  जाता  है  कि  म्य्राप  उच्चतम

 प्राधिकरण के  पास  जाइए  वहां  से  एक  आपत्ति  नहीं  प्रमाणपत्र  तभीਂ  इसे  रवि का र  किया

 ह  यह  कठिनाई  है  ।

 श्री  लीलाधर  कट की  :  इसलिए  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  सम्बद्ध  पक्ष  मुकदमा  दायर  कर  सक
 |

 ate  निषेधाज्ञा के  लिए  कह  सकें  ।

 दूसरी  वात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  के  तथा  किसीਂ  नागरिक  के  बीच  सिविल  विकास

 में  क्या  नागरिक  को  सरकार  के  समकक्ष  रखना  उचित  यदि  किसी  व्यक्ति  को  नोटिस  दिया  जाए

 तो  वह  तुरन्त  मामले  को  समझ  सकता  है  उससे  निपट  सकता  है  |  परन्तु  सरकारी  तन्त्र  में  अनेक  लोग

 सम्बन्धित होते  हैं  are  इसलिए  व्यक्ति  के  मामले  में  नोटिस  की  जितनी  ate  की  आवश्यकता  है  उससे

 कहीं  अधिक  अवधि  सरकार के  लिए  जरूरी है  ।  इसलिए  धारा  80  के  बारे  में  fain  लेने  से  पूर्वे

 सभा  को  इन  सभी  बातों  पर  विचार  करना  चाहिए

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  उपबन्ध  किया  गया  हैं  कि  राहत  के  जरूरी  मामलों  में  बिना  नोटिस  के

 भी  मुकदमा  दायर  हो  सकता  है  ।  परन्तु  मात्र  मुकदमा  कर  देने  से  हीਂ  तो  राहत  नहीं  मिल  जाती  क्योंकि

 ऐसी  फर्जी पर  सरकार  को  भी  समुचित  समय  देना  होगा
 |

 तब  तत्काल  राहत  कैसे  मिल  सकती  है
 ?

 श्री  लीलाधर  कटकी  :  मैंने  तो  सभा  के  विचार  के  लिए  कुछ  बातें  रखीं  हैं  ।  मंत्री  महोदय  को

 इन  सब  बातों  पर  विचार  करना

 जहां  तक  गरीबों  को  कानूनी  सहायता  देने  का  संबंध  प्रक्रिया  में  इसकी  व्यवस्था  लेकिन  पूरी

 तरह  इस  का  पालन  नहीं  हो  सकता  ।  गरीबों  को  कानूनी  सहायता  देने  वाले  इस  विधान  को  सरकार  को

 संसद  के  समक्ष शी  घ्लातिशीघ्र  लाने  का  प्रयत्न  करना  चाहिए

 ग्र दाल तों  का
 कार्यभार  कम  करने  के  लिए  बहू  सभी  मुकदमें  जो  दीवानी  किस्म  के  हें  अथवा  जो

 धन  संबंधी  हैं  अथवा  छोटे-मोटे  झगड़ों  के  मामले  हैं  उन्हें  छोटी  अ्रदालतों  शौर  पंचायतों  के  पास  भेज  दिया

 जाए  ।  ग्रघिकांश  ऐसे  मुकद्दमों  का  निपटारा  कम  खर्चें  में  बिना  विलम्ब  के  हो  सकता  है  |  विधेयक  में  इस  बात

 की  भी  व्यवस्था नहीं  है  ।  जहां  तक  सुनवाई  स्थगित  कराने  का  प्रश्न  इस  बात  को  देखा  जाए  कि  किस

 प्रकार  यह  प्रक्रिया  बनाई  जा  सकती  है  तथा  अनावश्यक  स्थानों  को  रोका  जा  सकता  है  |

 629.  Sardar  Swarn  Singh  Sokhi  (Jamshedpur)  :  This  C.  Amendment  Bill  was  brought
 before  the  House  on  the  8th  April,  1974,  It  is  unfortunate  that  it  is  two  years  now  and  nothing
 has  happened.  The  intention  of  the  Bill  is  to  minimize  delays  including  procedural  delays  in
 the  dispensation  of  justice  to  make  it  both  expeditious  and  cheap  to  the  weaker  sections  of  our
 society.  The  advocates,  magisterates  and  the  Judges  are  corrupt  and  have  vested  interest  in

 delays.  The  judges  never  do  justice  to  the  public  in  government  cases  for  year  of  compulsory
 retirement,

 Our  purpose  cannot  be  achieved  unless  the  attitude  of  our  lawyers  is  changed  The  fees  of
 the  lawyers  should  be  fixed  so  that  clients  are  not  cheated.
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 Ihave  come  to  know  that  certain  retirement  judges  of  High  Courts  practice  in  Supreme  court.
 and  charge  2  to  3  thousand  rupees  per  day  from  their  clients.  They  do  not  even  give  receipts
 for  the  fees  and  evade  income-tax.  The  Government  should  keep  a  watch  on  these  lawyer
 because  they  cheat  the  Government  of  its  rightful  taxes.  With  these  words  1  support  this  Bill.

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  बी०  ए०  सैयद  :

 इस  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  मुकद्दमेबाजी  में  होने  वाले  विलम्ब  को  दूर  करना  तथा

 मुकदमेबाजी  को  कम  खर्चीला  बनाकर  गरीब  मृकहमेबाजों  की  सहायता  करना  है  ।

 सिविल  प्रक्रिया  संहिता  68  वर्ष  पुरानी  इन  68  वर्षों  के  दौरान  इस  कानून  के

 विस्तृत  ait  विशाल  उपबन्धों  ने  कुछ  वर्गों  को  ऐसा  सोचने  पर  विवश  कर  दिया  था  कि

 इसमें  कुछ  परिवर्तन  नहीं  किया  जा  सकता  ।  लेकिन  कुछ  अन्य  लोगों  का  कहना  है  कि  सिविल

 प्रक्रिया  संहिता  भिन्न  परिस्थितियों  ak  दशाओं  के  श्रन्तगंत  लागू  की  गई  अब  हालात

 बदल  गए  हूं  प्रौढ़  यह  संहिता  बहुत  पुरानी  पड़  गयी  या  तो  इसे  समाप्त  कर  दिया

 जाए  या  इसमें  पर्याप्त  संशोधन  किया  जाए  ।
 इन  दोनों  पहलुओं  पर  विचार  किया  गया  है

 तथा  विधेयक  में  कुछ  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  की  गई  है  जिससे  मुख्य  उद्देश्यों  को  प्राप्त

 करने  में  सहायता मिले  ।

 धारा  80  के  बारे  में  परस्पर  विरोधी  विचार  किन्तु  इस  धारा  के  कार्यकरण  से

 पता  चलता  है  कि  इससे  कुछ  प्रयोजन  अवश्य  सिद्ध  इसके  श्रन्तगंत  नोटिस

 भेजने  से  कई  मामलों  में  समझौता  हो  गया  यहां  यह  प्रयास  किया  गया  है  कि  इस  धारा

 की  उपयोगिता  को  स्वीकार  करके  उससे  उत्पन्न  कठोरता  को  हटा  दिया

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  मुकदमेबाजी  करने  वालों  को  प्रसिद्ध  वकील  उपलब्ध  नहीं

 होंगे  कौर  इसलिए  वकील  की  अनुपस्थिति  के  कारण  स्थगन  श्रादेश
 न

 देने  का  उपबन्ध

 चित  स्थानों  की  बात  करते  हुए  हम  बड़े-बड़े  वकीलों  के  बारे  में  नहीं  सोच  रहे  हैं  जिन्हें

 कि  श्रमिक  लोग  ही  मुकदमा  लड़ने  के  लिए  नियुक्त  करते  हम
 तो

 अधिकांश  वादियों

 का  ध्यान  रख  रहे  चूंकि  एक  वकील  कई  कई  मुकदमों  को  अपने  हाथ  में  ले  लेता

 अधीनस्थ  न्यायालयों  में  स्थगन  के  बाद  स्थगन  का  आदेश  दे  दिया  जाता  है  जिससे  समूची

 न्याय  कार्यवाहियों  की  प्रक्रिया  ठप्प  हो  जाती  यह  प्रथा  की  जानी  इस

 उद्देश्य  को  ध्यान  में  रख  कर  ही  इस  उपबन्ध  को  विधेयक  में  जोड़ा  गया

 केवियट  सम्बन्धी  उपबन्ध  तथा  आवश्यक  मामलों  में  नोटिस  देने  सम्बन्धी  उपबन्ध  की

 ऑ्रालोचना  की  गई  ah  दिया  गया  है  कि  यदि  आवश्यक  मामले  पर  नोटिस  दिया  जाता

 है  तो  इससे  की  गई  कार्यवाही  का  उद्देश्य

 '
 ही  विफल  हो  जाता  मकान  गिराये  जाने  का

 एक  उदाहरण  सर्वत्र  दिया  जाता  कानून  सामान्य  परिस्थितियों  के  लिए  न  कि  किन्हीं

 विशेष  मामलों  के  लिए  ।  यदि  कोई  मामला  बहुत  शभ्रावश्यक  हो  तो  नोटिस  बहुत  ही  श्रल्पकाल
 &  लिए  दिया  जायेगा  ।  अन्ततोगत्वा  यदि  लाखों  मामलों  में  कोई  मकान  गिराने  का  मामला

 होता  है  तो  क्षति  की  प्रतिभूति  सरकार  द्वारा  की  जा  सकती

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह

 सिविल  प्रक्रिया
 1908

 ae  परिसीमा  1963  का

 शर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप
 विचार

 जाए 1”
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 विधेयक

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted.

 सभापति  महोदय  :  हम  खंडवार  चर्चा  प्रश्न  यह  है
 :

 खंड  2  से  12  विधेयक का  aa  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुअ

 The  motion  was  adopted

 खंड  2  से  12  विधेयक  में  जोड़ दिए  गए
 Clause  2  to  12  were  added  to  the  Bill

 खड़  13

 सभापति  महोदय :
 प्रश्न  यह  है

 :

 कि  खंड  13  विधेयक  का  aa  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted.

 खंड  13  विधेयक में  जोड़  दिया  गया

 Clause  13  was  added  to  the  Bill.

 खंड  14  से  19  विधेयक म  जोड़  दिए  गए
 Clauses  14  to  19  were  added  to  the  Bill.

 खड़  20

 सभापति  महोदय  :  श्री  गोखले  का  सरकारी  संशोधन  संख्या  वही  संशोधन  डा०

 सैयद  मुहम्मद  का  है  कौर  इसकी  संख्या  35

 संशोधन  किया  गया  :

 Amendment  Made

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  13  तथा  14  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित किया

 Amendment  of  Section  47

 20.  In  section  47  of  the  principal  Act.

 (i)  Sub-section  (2)  shall  be  omitted.

 (ii)  For  the  Explanation,  the  following  Explanations  shall  be  substituted,  namely

 47  का  संशोधन  20  मूल  अधिनियम  की  धारा  47  i—

 (i)  उपधारा  (2)  का  लोप

 (ii)  स्पष्टीकरण के  स्थान  पर  निम्नलिखित  स्पष्टीकरण  प्रतिस्थापित

 किए  जायेंगे  ;

 अर्थात

 संख्या  35)

 वी०  ए०  सैयद  मुहम्मद )

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  20,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  रंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  motion  was  adopted.
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 खंड  20,  संशोधित  eq  विशेषक  में  जोड़  दिया

 Clause  20,  as  amended.  was  added  to  the  Bill

 qs  21  से  26  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 Clause  21  to  26  were  added  to  the  Bill

 श्री  राम  रतन  शर्मा  मैं  संशोधन  संख्या  24  प्रस्तुत
 पत्त  करता

 हु

 थ्रो  बी०  आर०  शक्ल  में  संशोधन  संख्या  5  तथा  6  प्रस्तुत  करता  td  ।

 धारा  80  के  Estar) tal  सरकार  ने  वादी  को  यह  रियायत  दी  है  कि  यदि  वह  तत्काल  राहत

 चाहता  है  तो
 न्यायालय  की  अनुमति  से  वह  दो  महीने  की  पूर्व-सूचना  के  प्रावधान

 का

 पालन  किए  बिना  मकदमा  दायर  कर  सकता  है  ।  लेकिन  साथ  ही  यह  संशोधन  भी  जोड़

 दिया  गया  है  कि  जब  तक  राज्य  या  सरकारी  अधिकारी  को  अवसर  नहीं  दिया  जाता  तब

 तक  अन्तरिम  राहत  नहीं  दी  जा  सकती  ।  इस  प्रकार  ये  दो  बातें  परस्पर  विरोधी  ai  aa

 इस  प्रकार  का  प्रावधान  जोड़ने  से  कोई  उद्देश्य  सिद्ध  नहीं  हो  सकता
 ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं  संशोधन  संख्या  17  प्रस्तुत  करता  ।  में  इस  संशोधन पर

 जोर  डाल  रहा  क्योंकि  सामान्य  चर्चा  के  दौरान  मंत्री  महोदय  का  उत्तर  संतोषजनक  नहीं

 जब  विधेयक  पेश  किया  गया  था  तो  इसमें  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  से  धा  80  को

 हटाने
 की

 व्यवस्था  की  गई  थी  ।  यही  नहीं  विधि  भ्रायोग  ने  भी  इस  धारा  को  हटाने  की

 सिफारिश  करते  हुए  कहा  था  कि  जब  धारा  80  का  प्रावधान  किया  गया  था  तो  उस  समय
 a देश  ब्रिटिश  शासन  के  अधीन  था  ।  wa  भारत  स्वतन्त्र  कार  एक  कल्याणकारी  =  |

 श्री  ऐसे  प्रावधान  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  ।  आश्चर्य  की  बात  है  कि  सरकार  निषेधाज्ञा

 के  मामले  में  विशेष  प्रक्रिया  अपनाना  चाहती  में  नहीं  समझता  कि  सरकार  का  मत  यह

 है  कि  उनके  विरुद्ध  जो  भी  निषेधाज्ञा  जारी  की  वह  आवश्यक  रूप  से  बुरी  ही  होगी  ।

 जब  निषेधाज्ञा  का  कोई  संगत  मामला  न्यायाधीश  के  समक्ष  है  कौर  वह  संतुष्ट  है  कि

 इसमें  निषेधाज्ञा  जारी  की  जा  सकती  है  तो  ऐसी  परिस्थितियों  में  सरकार  न्यायाधीश  के

 लिए  निषेधाज्ञा  जारी  करना  -  i] aS Bc CAS Fata  क्यों  बनाया  जा  रहा

 fafa  amar  ने  तथा  प्रतिवेदन  में  धारा  80  को  हटाने  की  सिफारिश

 की  संसद  में  पेश  किए  गए  मल  विधेयक  में  भी  इस  धारा  को  हटाने  का  प्रस्ताव  था

 इससे  पता  चलता  है  सरकार  ने  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  अब

 सरकार  अपना  दृष्टिकोण  क्यों  बदलना  चाहती  है
 ?

 इससे  कोई  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।  अत

 जब  तक  सरकार  यह  नहीं  समझती  कि  सभी  मामलों  में  उसका  कहना  सही  है  उसे

 नोटिस  दिए  बिना  न्यायालय  में  पेश  नहीं  किया  जा  तब  तक  यह  प्रक्रिया  क्रियान्वित

 नहीं  की  जा  सकती  कौर  यही  कारण  है  कि  लोग  श्रनच्छेद  संख्या  226  का  सहारा  रहे

 तब  सरकार  के  पास  कोई  चारा  नहीं  रह  जाता  ।  यदि  वादी  को  छोटे  न्यायालय  में  न्याय

 मिल  गया  होता  तो  उसे

 ठाट

 न्यायालय  में  जाने  की  कया  आवश्यकता

 है

 इसलिए  में  अपने संशोधन पर  जोर दे  रहा
 =
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 )  विधेयक

 Shri  R.  R.  Sharma  :  I  have  not  asked  for  deleting  section  80  as  a  whole  My  sutmission
 Is  that  it  should  be  suitably  amended  by  adding  that  the  court  would  not  grant  relief  in  the  suit

 whether  interim  or  otherwise,  except  after  giving  to  the  Government  or  public  officer  as  the

 case  may  be  a  reasonable  opportunity  of  showing  cause  in  respect  of  the  relief  prayed  for  in  the
 sult

 Government  have  already  taken  two  safeguards  Firstly,  that  the  plaintiff  has  to  obtain
 leave  of  the  court  and  secondly  that  the  presiding  officer  in  the  Court  would  have  to  be  satis
 fied  that  the  matter  requires  immediate  and  urgent  relief.  In  these  circumstances  what 1s  the

 justification  for  retaining  the  section.  Therefore,  this  provision  should  be  suitably  amended

 oy To  घी०  ए०  सैयद  सुम्मी  धारा  80  को  हटाने  के  बारे  में  कई  तथा  सं  गु  घन

 पेश
 किए  गए  लेकिन  हम  इस  धारा  को  प्रस्तावित  संशोधन  के  रूप  में  बनाए  रखना

 चाहते हैं हें  कौर  इसके  चार  कारण  @  |

 «०९ मुकदमे  के  मामले  A  सरकारी  aa  की  स्थिति  wa  व्यक्ति  विशेष  की
 स्थिति

 भिन्न  होती  दीवानी  मुकदमे  में  कार्यवाही  का  कारण  भारत  के  किसी  भी  कोने  में  हो

 सकता  सम्बन्धित  व्यक्ति  को  तो  केवल  मुकदमा  ही  दायर  करना  होता  है  लेकिन  उस

 मुकदमे  का  सम्बन्ध  कई  सरकारी  अधिकारियों  के  साथ  हो  सकता
 स्  ।

 ~
 दूसरी  बात  यह  है  कि  व्यक्ति  विशेष  के  विरुद्ध  ली  गई  निषेधाज्ञा  और  सरकार  कं

 विरुद्ध  ली  गई  निषेधाज्ञा  में  काफी  अन्तर  होता  है  |  ऐसी  स्थिति  में  सरकार  को  व्यक्ति  विशेष

 से  अलग  समझने  का  औचित्य  इस  मामले  में  सरकार  को  पूर्वसूचना  दी  जानी  चाहिए  ।

 पहले  यह  नियम था  कि  केवल  तकनीकी  कारणों  से  किसी  व्यक्ति  विशेष  के  न्यायोचित

 दावे  स्वीकार  नहीं  किए  जाते  थे  wa  इस
 कमी

 को  दूर
 कर

 दिया  गया  है  |  यह

 उपबन्ध  किया  गया  है  कि  केवल  तकनीकी  बातों  से  नागरिक  को  aa  दिलाने  में  विलम्ब

 नहीं  होगा  |

 । सरकारी  तंत्र  की  स्थिति  कौर  व्यक्ति  विशेष  की  स्थिति  में  ora  होता  इसलिए

 सरकार  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  ढंग  से  कार्यवाही  करना  उचित  है  कौर  सरकार  को  पूर्वसूचना

 दी  जानी  ही  कोई  भी  मामला  श्रविलस्बनीय है  waa  इसका  face  न्यायालय

 करेगा  wie  यदि  न्यायालय  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचता  है  कि  मामला  अविलम्बनीय  है  तो  वह

 शीघ्र  कार्यवाही  कर  सकता  इसी  ढंग  से  ही  ५  की  रक्षा  की  जा  सकती  इसी

 उद्देश्य  से  यह  उपबन्ध  रखा  गया

 Shri  Bibhuti  Mishra  (Motihari)  The  Hon.  Minister  has  told  that  we  have  adopted  demo-
 cratic  socialism.  But  I  would  like  to  know  whether  sub-judges  and  judges  of  lower  courts  and

 High  Courts  and  Chief  justices  of  High  Courts  have  also  adopted  democratic  socialism?  There

 should  be  provision  for  the  welfare  of  poors.

 श्री  alo  आर  ि शबल च् ि  दल

 की

 भावनाओं  को  ध्यान में  रखते  हुए  में  संशोधन  संख्या

 5  तथा  6  वापिस  लेना  चाहता  हूं

 सभापति  महोदय  :  सदन  इस  बात  से  सहमत

 कछ  माननीय  सदस्य

 संशोधन  संख्या  5  तथा  6  सभा  की  अनुमति  से  वापिस  लिए  गए
 The  Amendments  No.  5  and  6  were,  by  leave,  withdrawn
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 सभापति  महोदय  :  अरब  मैं  संशोधन  संख्या  17  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  हुआ
 The  Lok  Sabha  divided

 पक्ष  में  15  :  विपक्ष  में  139

 Ayes  15  Noes  139

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  negatived

 सभापति  महोदय  श्री  मैं  संशोधन  संख्या  24  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  24  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  अस्वीकृत

 |

 Amendment  No.  24  was  put  and  negatived

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  27  विधेयक  का  am

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 27  विधेयक  a  जोड़  दिया  गया

 Clause  27  was  added  to  the  Bill.

 खंड  28

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  28  विधेयक  का  at  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted

 खंड  28  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  28  was  added  to  the  Bill.

 खंड  29

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी :  में  संशोधन  संख्या
 18  और  19  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 यह  संशोधन  एक  प्रक्रिया  सम्बन्धी  मामले  से  सम्बन्धित  मैं  नहीं  चाहता  कि  इस

 उपबन्ध  को  हटाया  आन्तरिक  राजनयिक  सम्बन्ध  बनाए  रखने  के  लिए  इस  उपबन्ध

 का
 होना  आवश्यक  मैं  एक  मामले  के  बारे  में  जानता  हूं  जिसमें  एक  दूसरे  देश  के  पास

 पट्टे  पर  भूमि  वह  भूमि  उन्होंने  कलकत्ता  के  मारवाड़ियों  को  दे  दी  ate  श्री  उस  भूमि
 पर

 उनका  कब्जा  इससे  छुटकारा  पाने  के  लिए  पट्टे  की  समाप्ति  हेतु  मुकदमा  दायर  करना

 आवश्यक  है
 ।

 श्री  सरकार
 को

 मुकदमा  दायर  करने  के  लिए  अनुमति  देनी  होगी  क्योंकि  सरकार
 ने  भूमि  का  कब्जा  लेने  की  अनुमति  नहीं  दी  थी  ।  ऐसे  मामले  में  सम्बन्धित  व्यक्ति  को

 वाई  का  अवसर  देना  चाहिए  ताकि  कहीं  वह  यह  धारणा  न  बना  ले  कि  उसके  मामलों  पर

 विचार  नहीं  किया  इसलिए  मैंने  यह  संशोधन  पेश  किया  है

 132



 12  1976  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  )
 विधेयक

 डा०  बी०  ए०  सैयद  मुहम्मद
 :  कुछ  मामलों  जहां  wa  देश  श्रन्तग्रंस्त  वहां

 केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  कारण  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  चय  क्यों  दी  गई  है

 क्यों  नहीं  दी  गई  प्रत्येक  मामले  में  कारण  को  afar  बनाने  से  उपबन्ध  का  उद्देश्य

 विफल  हो  जाएगा

 भारती  wa  मैं  संशोधन  संख्या  is  कौर  19  सभा  में  मतदान  के  लिए

 रखता  हू

 प्रभाव ति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  18  और  त्व  सा
 Ag  4 aaa  के  लिए  रखे  गए  तथा

 अस्वीकृत  हुए

 Amendments  No.  18  and  19  were  put  and  negatived

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  है

 खंड  29  विधेयक  का  रंग  बने ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुअ
 The  motion  was  adopted

 खंड  29  विधेयक  स  जोड़  दिया  गया

 Clause  29  was  added  to  the  Bill

 खड़  30

 प्रजापति  महो दय  अब  में  खंड
 30  सभा

 में  मतदान  के  लिए  रखता  gi

 मान  यह

 खंड  30  विधेयक  का  an  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted

 खड़  30  विधेयक सं  जोड  दिया  गया

 Clause  30  was  added  to  the  Bill

 खंड  31  से  36  विधेयक a  जोड़  दिए  गए

 Clauses  31  to  36  were  added  to  the  Bill

 श्री  रास  रतन  शर्मा  में  संशोधन  संख्या
 14

 कौर  15  प्रस्तुत करता

 Shri  R.  1२,  Sharma :  Sir,  May  I  know  from  the  Hon.  Mini iste  1  if  he  has  considered  the  pro-
 posal  to  allow  appeal in  the  High  Court  in  case  fact  findings  of  lower  court  and  appellate  Court
 are  notconcurrent  ?  It  will  be  injustice  not  to  allow  it.

 सभापति  महोदय  मंत्री  जी  उत्तर  नहीं  दे  wa  हम  संशोधन  संख्या  14  कौर

 15  लंग |

 सभापति  महोदय  संशोधन  संख्या  14  और  15  मतदान  के  लिए  रखे  गय  और

 अस्वीकृत हुए हुए
 The  a  mendment  Nos.  14  and  15  were  put  and  negatived.

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  है

 खंड  37  विधेयक  का  ग  बन े।
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted.

 खंड  37  को  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  37  was  added  to  the  Bill.

 खंड  38

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  25  मतदान  के  लिए  रखा  और  अस्वीकृत

 gat

 The  amendment  No.  25  was  put  and  negatived.

 सभापति  सहोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  38  विधेयक  का  रंग  बने प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted,

 खंड  38  विधेयक  सं  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  38  was  added  to  the  Bill.

 खंड  398  42  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 Clauses  39  to  42  were  added  to  the  Bill.

 श्री  राम  रतन  शर्मा :  मैं  संशोधन  संख्या  16  प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  16  मत  दान  के  लिए  रखा  गया  और  अस्वीकृत  हु
 आ  |

 The  Amendment  No.  16  was  put  and  negatived.

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  हें
 :

 खंड  43  विधेयक  का  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted.

 खंड  13  को  विधेयक  a  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  43  was  added  to  the  Bill.

 खंड  44  से  46  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 Clauses  44  to  46  were  added  to  the  Bill.

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  26  मतदान  के  लिए  रखा  तथा  अस्वीकृत

 हुआ  ।

 The  amendment  No.  26  was  put  and  negatived.

 खंड  47

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं  अरपना  संशोधन  संख्या  26  प्रस्तुत  करता
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 संहिता

 )  विधेयक

 ह  ज

 सभापति  महोदय  संशोधन  संख्या  26  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  अर  विकृत  हुआ  ।

 The  amendment  No.  26  was  put  and  nega  tived Gye

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  47  विधेयक का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted

 ee खंड  47  को  विधेयक  स  जोड़  1  गया  ।

 Clause  47  was  added  to  the  Bill

 खंड  48

 श्री  राम  रतन  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  27  प्रस्तुत  करता  ह

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  27  मतदान  के  लिए  रखा  गया  और  अस्लियत  हुआ  |

 The  amendment  No.  27  was  put  and  negatived.

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  48  विधेयक  का  aa

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted.

 खंड  48  विधेयक  में  जोड़  गया

 Clause  48  was  added  to  the  Bill

 खंड  49  को  विधेयक  म  जोड़  दिया  गया

 Clause  49  was  added  to  the  Bill

 खंड  50

 थी  सोमनाथ  मैं  संशोधन  संख्या  28  प्रस्तुत  करता

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  28  मतदान  के  लिए
 रखा

 गया  और  अस्वीकृत  हुआ  |

 The  amendment  No.  28  was  put  and  negatived.

 सभापति
 महोदय

 :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  50  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted.

 खंड  50  विधेयक मं  जोड़  दिया  गया

 Clause  50  was  added  to  the  Bill

 खंड  51-54  को  विधेयक  सें  जोड़  दिए  गए  ।

 Clauses  were  added  to  the  Bill.
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 सभापति  महोदय
 2  प्रश्न  यह

 खंड  55  विधेयक  का  अंग  बने  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 खंड  55  को  विधेयक में  जोड़  दिया
 Clause  55  was  added  to  the  Bill.

 खंड  56  से  59  को  विधेयक सं  जोड़  दिए  गए  |

 Clauses  56  to  59  were  added  to  the  Bill.

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह
 >

 खंड  60  विधेयक  का  aa  बने ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted.

 खंड  60  को  विधेयक  x  जोड़  दिया  गया

 Clause  60  was  added  to  the  Bill.

 खंड  61  से  67  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  61  to  67  were  added  to  the  Bill.

 खड़  58.0

 श्री  सोमनाथ  चार्जों  e fd  में  संशोधन  संख्या  29  प्रस्तुत  करता

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  29  मतदान  के  लिए  रखा  गया  कौर  अस्वीकृत  हुआ  ।

 The  Amendment  No.  29  was  put  and  negatived.

 a सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  ष

 ‘fe  खंड  68  विषयक  का  am

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted.

 खंड  68  को  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  68  was  added  to  the  Bill.

 सभापति  महोदय :  प्रशन  यह  है  :

 कि  खंड  69  विधेयक  का  लग  adr’

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted.

 खंड  69  को  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  69  was  added  to  the  Bill.

 खंड  70  से  «0  को  विधेयक  मं  जोड़  दिय  गया  ।

 Clauses  were  added  to  the  Bill.
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 12  1976  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  )  विधेयक

 खंड  81
 ५

 संशोधन  किये  गय

 संशोधन  किया  गया

 31.  Page  after  line  45,  insert—

 Subiect  is of  18(1)  Oe दै  to  the  provisions  of  th  wo  al rder,  the  Central  or

 Government  to  State  Government  may  make  such  supplementary  provisions
 provide  for  free  as  it  thinks  fit  for  providing  free  legal  services  to  those  who

 legal  services  to  have  been  permitted  to  suc  as  indigent  persons.

 indigent  persons

 (2)  The  High  Court  may,  with  the  previous  approval  of  the
 State  Government,  make  rules  for  carrying  out  the  supple-
 mentary  provisions  made  by  the  Central  or  State  Govern-
 ment  for  providing  free  legal  services  to  indigent  persons
 referred  to  in  sub-rule  (1),  and  such  rule  may  include  the

 nature  and  extent  of  such  legal  services,  the  conditions
 under  which  they  may  be  made  available,  the  matters  in

 respect  of  which,  and  the  agencies  through  which,  such
 services  may  be

 पृष्ठ  71--

 पंक्ति  45  के  पश्चात  निम्नलिखित  अन्तः  स्थापित  किया

 “18(1)  इस  आदेश  के  अधीन
 रहते

 निधन  व्यक्तियों  के  लिए  मुफ्त  विधिक

 केन्द्रीय सरकार  या  राज्य  सरकार उन  व्यक्तियों  सेवाओं  की  व्यवस्था  करने  की  केन्द्रीय

 के  जिन्हें  निर्धन  व्यक्तियों  के  रूप  में  वाद  सरकार  की  शक्ति

 करने  की  श्रतुज्ञा  दी  गई  है  मुफ्त  विधिक  sara

 की  व्यवस्था  करने  के  लिए  ऐसे  अनुपूरक  उपबन्ध  बना

 सकेगी  जो  वह  ठीक  समझे  |

 (2)  उच्च  न्यायालय  ऐसे  अनुपूरक

 बंधों  को  क्रियान्वित  करने  के  जो  उपनियम

 (1)  में  निर्दिष्ट  निधेन  व्यक्तियों  के  लिए  विधिक

 सेवाओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 राज्य  सरकार  द्वारा  बनाए  गए  राज्य

 सरकार  के  पूर्वानुमोदन  से  नियम  बना  सकेगा  कौर

 ऐसे  नियमों  के  ्  ऐसी  विधिक  सेवायों  की

 प्रकृति  तथा  वे  जिन  के  wea  ऐसी

 सेवाएं  उपलब्ध  की  जा  वे  विषय  होंगे

 जिन  के  बारे  में  कौर  वे  अभिकरण  भी  होंगे  जिनके

 माध्यम  से  ऐसी  सेवाएं  की  जाएंगी (24  (31)

 fo  ए०  सैयद
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 खंड  82  85  को  विधेय  a  जोड़  दिया  गया  |

 Clauses  82-85  were  added  to  the  Bill

 सभापति  महोदय  :  प्रशन  यह

 खंड  86  विधेयक  का  लग  बन े।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted

 खंड  86  को  fea  म  wis  दिया  गया

 Clause  86  was  added  to  the  Bill.

 बंड  96  कों  विधेयक र  जोड  दिया  गय  ।

 Clauses  87  to  96  were  added  to  the  Bill

 खड़  97

 संशोधन  किया  गया

 32,  91,

 पंक्ति  27  के  पश्चात  निम्नलिखित  waaentta  fear

 CLAUSE  फा

 Amendment  Made  :

 Page  91,  after  line  27  isert.—

 (3)  Save  as  otherwise  provided  in  sub-section  (2),  the  provisions  of  the  principal  Act,
 as  amended  by  this  Act,  shall

 apply
 to  every  suit,

 proceeding,
 appeal  or  arplicaticn,

 this  Act  or  inst  |  Or  filed  after  such  ccm- pending  at  the  commencement  01

 mencement,  notwithstanding  the  fact  that  the  right,  or  cause  or  action,  in  pur-
 suance  of  which  such  suit,  proceeding,  appeal  or  application  is  instituted  or  filed,
 had  been  acquired  or  had  accrued  before  such

 (Dr.  V.  A.  Seyid  Muhammad)

 “(3)  उपधारा  (2)  में  अन्यथा  उपबंध  होने  मूल  इस  श्रधितियम

 द्वारा  यथा  के  इस  शभ्रधिनियम  के  लाग  होने  के  समय  निलम्बित

 अथवा  लागू  होने  के  बाद  दायर  किये  गये  प्रत्येक  aire  या

 भ्रावेदन पर लाग पर  लाग  गे  चाहे  ग्रसित  या  आवेदन  दायर  करने

 का  कारण इस  श्रीहीन  के  लागू  होने  से  gd  घटित  हुआ  होम

 संख्या  32)

 वी०  ए०  सैयद
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 1898  )

 ह  ——  ना  लाग सिविल  अक्रिया  संहिता
 )  विधेयक

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  97,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  aa  बने ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  Motion  was  adopted.

 खं  97  को  संशोधित  रूप  निषेधक से  गणा ।

 Clause  97,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 खंड  98

 संशोधन  किया  mat

 Amendments  Made

 33.  Pag?  30,  for  Substitute

 34,  Page  line  32,  insert—

 36  of  1963  *(2)  Where  the  period  specified  in  article  127  of  the  Schedule  to  the  Limitation

 Act,  1963,  had  expired  on  or  before  the  commencement  of  this  Act,

 nothing  contained  in  sub-section  (1)  shall  be  construed  as  enabling  such

 application  as  is  referred  to  in  the  said  article,  to  be  filed  after  the
 commencement  for  this  Act  by  reason!  only  of  the  fact  that  a  longer
 period  therefor  is  specified  in  the  Act  aforesaid  by  reason  of  the  provi-
 sions  of  sub-section

 33  91,  पंक्ति  30  के  स्थित  पर  98(1)"  प्रतिस्थापित  छिपा  जायें
 ॥

 33.  Page  91,  line  “98”  substitute

 34  पृष्ठ  32  के  पश्चात्‌  यह  प्रतिस्थापित  क्या

 1963  36  “(2)  जहां  परिसीमन  1963  अनुसूची  के  अनुच्छेद

 127  में  निर्दिष्ट  अवधि  इस  alata  के  लागू  होने  के  समय

 या  उससे  पूर्व  समाप्त  हो  गई  उपधारा  (1)  में  निहित  किसी
 ( भी  बात  केवल  इस  तथ्य  को  देखते  eu  कि  उपधारा  \  1)

 के  उपबंधों  के  कारण  उपर्युक्त  शझ्रधिनियम  में  दीर्घकाल  विनिर्दिष्ट

 feat  गया  उपर्युक्त  अनुच्छेद  में  उल्लिखित  प्रकार  के  किसी

 आवेदन  को  इस  अधिनियम  के  होने  के  बाद  fear  गया  नहीं

 माना  जायेगा  ।''

 33  तथा  34)

 वी०  ए०  सैयद  मुहम्मद )

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 :

 खंड  98,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  aa

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  1

 The  motion  was  adopted.

 खंड  98  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  98  was  added  to  the  Bill.
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 emenament)

 Bill  Sravana,  21,  1898  (Saka)

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  1,  अधिनियमन  सूत्र  कौर  नाम  विधेयक  का  at  बने
 ।”

 प्रस्ताव
 स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted

 खंड  1,  अधिनियमन  सुत्र  और  नाम  विधेयक  से  जोड़  दिये गये

 Clause  1,  Enacting  Formula  and  the  title  were  added  to  the  Bill.

 Slo  सैयद  A  प्रस्ताव  करता

 संशोधित  रूप  में  पारित  किया

 सभापति  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 संशोधित  रूप  a  पारित  किया

 Shri  Ramavtar  Shastri  :  Sir,  the  purpose  of  this  Law  will  be  achieved  only  when  it  is  imple-

 mented  effectively.  The  poor  have  to  suffer  a  lot  due  to  delay  in  the  dispensation  of  justice.

 Justice  delayed  is  justice  denied.  We  must  give  them  protection  of  law.  It  should  be  ensured

 that  the  rich  and  vested  interests  are  not  able  to  harass  the  poor.  It  is  the  responsibility  of  the

 Government  to  safeguard  the  interests  of
 the  poor.

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह

 संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये ।”'

 प्रस्ताव  स्वी हत  हुअ
 The  motion  was  adopted

 आंतरिक  सुरक्षा  )
 अध्यादेश  के  निरनुमोदन  संविधिक  संकल्प  और

 आंतरिक  सुरक्षा  संशोधन
 )

 विधेयक

 STATUTORY  RESOLUTION  RE:  DISAPPROVAL  OF  MAINTENANCE

 OF  INTERNAL  SECURITY  (AMENDMENT)  ORDINANCE  AND

 MAINTENANCE  OF  INTERNAL  SECURITY  (SECOND  AMENDMENT)
 BILL

 श्री  सोमनाथ  चेटर्जी  :  में  प्रस्ताव  करता

 यह  सभा  राष्ट्रपति द्वारा
 16

 जून  1976  को  प्रख्यापित  आंतरिक  सुरक्षा

 )
 1976  (1976  का  अध्यादेश  संख्या  5)  का  निरनुमोदन  करती

 z  प

 25  1975
 को  ard  स्थिति  की  घोषणा  करने  के  पश्चात्‌  सदन  के  प्रत्येक

 सत्र  में  अन्तर्सत्रावधि  में  आ्रांसुका  में  कौर  आगे  संशोधन  करने  के  लिए  जारी  किये  गये

 देश  का  स्थान  लेने  के  लिए  विधेयक  लाया  गया  इन  अध्यादेशों  में  श्रांसुका
 को

 दमनकारी  तथा  मानवीय  बनाया  गया  ही  देश  का  एक  मात्र  कानून

 यद्यपि  इस  आरोप  का  खंडन  किया  गया  ager  का  उपयोग  खुले  रूप  में
 राजनीतिक
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 12  1976  आन्तरिक  सुरक्षा

 विधेयक

 कामिक  संघ  छात्रों  शादी  के  विरुद्ध  किया  जा  रहा

 संसद्‌  सदस्य  भी  इसकी  मार  से  नहीं  बचे  देश  के  लोगों  में  तथाकथित  अनुशासन

 ait  भय  तथा  आतंक  पैदा  करने  के  लिए  अधिकारी  लोग  इसका  उपयोग  सामान्य  शस्त्र

 के  रूप  में  कर  रहे  इसके  द्वारा  यही  एक  उद्देश्य  सरकार  सिद्ध  कर  सकी  कल

 लोग  कुछ  भी  लिखने  ate  कानाफूसी  करने  तक  में  घबराते  उन्हें  सभा  शादी  करने

 तक  की  ऋतुमति  नहीं  इस  प्रकार  के  कानून  को  लागू  करके  देश  में  इस  प्रकार  भय  की

 भावना  | फला  दी  गई

 1971  में  जब  श्रांसुका  को  लागू  किया  गया  था  तो  यह  निस्सन्देह  कुछ  सीमा  तक

 नजरबन्दी  निवारक  अधिनियम  को  सामने  रख  कर  बनाया  गया  था  शौर  उसमें  कुछ  कठोर

 उपबन्ध  किए  गए  परन्तु  कम  से  कम  एक  बात  वे  कर  सकते  वे  न्यायालय  में  जा

 सकते  यद्यपि  बहुत  ही  सीमित  मामलों  में  इसकी  अनुमति  वे  बन्दी  प्रत्यक्षीकरण

 याचिका  दायर  कर  सकते  इस  नई  आपात  स्थिति  के  खाने  पर  सब  कुछ  बदल  गया  ।

 पहला  परिवर्तन  श्रांसुका  में  जो  सरकार  ने  किया  वह  यह  है  कि  यदि  सरकार  कहती  है  कि

 लभ  स्थिति  के  लिए  श्रमिक  व्यक्ति  की  नजरबन्दी  आवश्यक  है  तो  उन्हें  उसका  कारण

 प्रकट  करना  आवश्यक  नहीं  नज़र बन्द  व्यक्ति  को  नजरबन्दी  का  कारण  ही  नहीं  बताया

 जाएगा  |  बल्कि  उसे  उसके  विरुद्ध  किसी  भी  निकाय  को  अभ्यावेदन  भेजने  का  अवसर  भी

 नहीं  दिया  जाता  ।  उसका  मामला  परामशंदाता  बोर्ड  को  नहीं  जाएगा  ।  बड़े  से  बड़े  निन्दनीय

 कैदी  को  भी  यह  पता  होता  है  कि  वह  कब  जेल  से  परन्तु  श्रांसुका के  भ्रन्तर्गत  कैद  व्यक्ति

 यह  नहीं  जानता  कि  वह  कब  तक  जेल  में  रहेगा  ।

 8  1976  को  सरकार  की  कौर  से  यह  धोषणा  की  गई  थी  कि  आपातस्थिति

 में  की  गई  नजरबन्दी  एक  वर्ष  तक  की  12  मास  के  समाप्त  होते  ही  सरकार  ने

 एक  अध्यादेश  जारी  कर  दिया

 पुलिस  अधिकारियों  को  सत्यतः  व्यापक  अधिकार  दिए  गए  देश  में  नागरिक  स्वतन्त्रता

 सरकार  के  दान  संरक्षण  पर  आधारित  हर  बात  के  लिए  श्रांसुका  को  लागू  किया

 जाता  पता  नहीं  आ्रांसुका  के  अन्तरगत  कितने  व्यक्ति  कैद  वे  लोग  बिना  किसी  सुनवाई

 के  जेलों  में  सड़  रहे  हैं  तथा  किसी  भी  सभ्य  सरकार  में  उपलब्ध  न्यायिक  प्रणाली  की  एक

 am  मात्र  सुविधा  भी  उन्हें  उपलब्ध  नहीं

 जहां  तक  अनुच्छेद  359(1)  के  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  अधिसूचना

 का  संबंध  इसे
 तो

 वापस  नहीं  लिया  जा  रहा  यदि  सरकार  लोगों  को  श्रात्तरिक  सुरक्षा

 बनाये  रखना  अ्रधिनियम के  श्रन्तगंत  नज़र बन्द  रखती  है  तो  वह  अभियुक्तों  को  श्रदालत  में

 जाने की  ग्र नुम ति  क्यों  नहीं  देती

 सरकार  हमें  यह  बताये  कि  उसने  की  धारा  का  कितने  मामलों  में

 प्रयोग  किया  हें
 ?

 हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  सरकार  ने  कितने  मामलों  का  पुनरावलोकन

 किया  है  कौर  इस  आधार  पर  कितने  नज़रबंदियों  को  रिहा  किया

 सरकार  ने  ag  मत  प्रकट  किया  था  कि  धारा  के  eta  श्रापात्‌  नजरबन्दी

 केवल  सीमित  अवधि  के  लिए  ही  है  कौर  इसे  एक  वर्ष  से  अधिक  बताये  रखने  का  कोई  विचार
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 Maintenance  of  Internal  August  12,  1976
 Security  (Second

 Amendment)
 Bill

 Na  a

 नहीं  क्या  यह  भी  आश्वासन  दिया  गया  है  कि  यह  36  महीने  या  48  महीने  लागू

 नहीं  रखी  जायेंगी ?

 कई  सरकारी  कर्मचारियों  को  श्रांसुका  के  अन्तर्गत  गिरफ्तार  किया  गया  है  ।  किसी  को

 भी  गिरफ्तारी  के  कारण  महीं  बताए  कई  गिरफ्तारी-श्रादेशों  पर  केवल  पुलिस

 इंस्पेक्टर के  हस्ताक्षर  होते

 [
 at  भागवत  AT  आजादी  पीठासीन  हु

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  in  the  chair

 सरकार  ने  इन  इंस्पेक्टरों
 को

 भ्ंधाधुन्ध  शक्तियां  दे  रखी

 अब  नागरिक  स्वतन्त्रता  सरकार  के  संरक्षण  का  विषय  बन  कर  रह  गया  पुलिस

 moat  कार्य  भली  प्रकार  नहीं  विभा  रही  वह  सम्बन्धित  व्यक्ति  के  विरुद्ध  लगाए  आरोपों

 को  न्यायालय  में  सिद्ध  करने  के  कार्य  से  बचने  के  लिए  उसे  श्रांसुका  में  गिरफ्तार  कर  लेती

 जो  मालदार  व्यक्ति  होता  वह  पैसे  देकर  छूट  जाता  है  कौर  जो  वैसे  नहीं  दे

 वह  जेल  में  डाल  दियां  जाता  यह  पता  ही  नहीं  चल  पाता  कि  कितने  व्यक्ति  ग्रां सुका

 के  orate  गिरफ्तार  किए  गए  सरकार  कहती  है  कि  स्थिति  सामान्य  है  तौर  सब  जगह

 शांति  जब  यह  सच  है  तो  जेल  में  पड़े  लोगों  को  रिहा  क्यों  नहीं  किया  जाता  ।  कई  संसद

 सदस्य  एक  साल  से  भी  अधिक  अवधि  जेलों  में  यह  बड़े  दुख  की  बात

 ama  स्थिति  ने  सरकार  को  तो  लाभ  पहुंचाया  है  परन्तु  क्या  देश  को  इससे  कोई

 ara  gat है  अथवा  इसका  निर्णय
 तो

 भावी  इतिहासकार ही
 लोग  बिना  मुकदमे

 के  जेलों  में  सड़  रहे  नागरिकों  को  सुनवाई  का  श्रवसर  नहीं  दिया  जा  रहा  ।  हम  भली

 प्रकार  जानते  हैं
 कि

 श्रांसुका  का  राजनीतिक  दलों  के  विरूद्ध किया  जा  रहा

 जहां  तक  अनुच्छेद  359(1)  के  अन्तर्गत  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  अ्रधिसूचना

 का  प्रश्न  इसे  वापिस  नहीं  लिया  जा  रहा  ।  यदि  सरकार  व्यक्तियों  को  श्रांसुका  के  भ्रन्तगंत

 जेल  में  डाल  सकती  है  तो  तजरबा  व्यक्ति  को  न्यायालय  में  जाने  से  कयों  रोकती  है  ?  क्या

 सरकार  न्यायालयों  से  डरती  मैं  यह  तो  नहीं  कहता  कि  सरकार  के  सारे  काम  गलत

 होते  यदि  उसने  9  काम  ठीक  किए  तो  एक  काम  गलत  भी  हो  सकता  तब  उस

 एक  ब्यक्ति  के  पास  कोई  समाधान  नहीं  रह  जाता  ।  वह  बंदी  प्रत्यक्षीकरण  याचिका  भी  पेश

 नहीं क्र  सकता

 में  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कितने  मामलों  का  पुनरावलोकन  किया  गया  कौर

 उसके  बाद  कितने  व्यक्ति  रिहा  किये  तभी  हमें  पता  चल  सकता  है  कि  सरकार  कानूनों

 का  सदुपयोग  कर  रही  सरकार  न  तो  जनता  को  विश्वास  में  ले  रही  है  और  न  ही

 संसद  को  ।  जिस  व्यक्ति  के  विचार
 सरकार

 से  भिन्न  होते  हूँ  उसे  राष्ट्रविरोधी  संज्ञा  दे  दी

 जाती  यदि  वह  राष्ट्र-विरोधी  है  तो  न्यायालय  में  उसका  दोष  क्यों  नहीं  सिद्ध  किया  जाप्ता  ।

 दुःख  की  वात  है  कि  सम्बन्धित  व्यक्ति  को  न्यायालय  में  सफाई  पेश  करने  तक  का  अवसर

 नहीं  दिया
 जाता

 ।
 इस  प्रकार  लोगों  को  उनके  अधिकारों  से  वंचित  किया  जा  रहा
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 21  1898  )  श्रान्तारिक  सुरक्षा  संशोधन  )

 बीजेपी

 श्रांसुका की  धारा  के  manta  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  जा  रहा

 उतारी  की  अवि

 12

 माह  सखी  गई  थी  परन्तु  अब

 15  माह  हो  गए  हैं  लेकिन  व्यक्तियों

 को  रिहा  नहीं  किया  गया
 ए

 सरकार  का  क्या  इरादा
 है  ?  क्या  सरकार  यह  भ्राश्वासन

 दे  सकती है  कि  गिरफ्तारी  की  अवधि  wan  तिथि  के  बाद  नहीं  बढ़ाई  जाएगी  ?

 श्रांसुका  का  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  इसलिए  मैं  सिद्धान्त  रूप  से  इस  विधेयक  का

 विरोध  करता

 गृह  मंत्रों  के०  ब्रह्मानन्द  में  प्रस्ताव करता  हूं

 आन्तरिक  सुरक्षा  1971  का  NONE  दलेल ma  करने  बाले  विधेयक

 पर  विचार  किया

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 arate  सुरक्षा  1971  का  कौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  fear

 Shri  R.  5.  Pandey  (Rajnandgaon)  :  Isupport  the  motion  moved  by  tke  Hon.  Home  Minister,
 The  picture  of  last  year  shows  that  people  of  the  country  have  become  conscious  of  their  res

 ponsibilities

 Before  the  promulgation  of  emergency  smuggled  goods  were  pouring  into  the  country  like

 anything.  Our  foreign  exchange  was  going  to  be  liquidated.  Anti-social  elements  were  bent
 on  crippling  our  economic  life  An  atmosphere  of  violence  was  created.  People  began  to  feel
 that  there  is  no  administration  and  if  there  is  any,  it  is  unable  to  discharge  its  responsibility
 It  was  not  doing  its  duty  to  provide  security  to  the  people  Such  allegations  were  levelled  against
 the  Government  An  explosive  atmosphere  was  created.  The  Anand  Marga  people  hatched
 a  conspiracy  to  liquidate  top  leaders  particularly  belonging  to  Congress  Party  in  the  country
 Feelings  of  hatred  were  created  among  the  youth.  They  were  playing  with  the  sentiments  of  our

 youngmen  What  was  the  situation  in  social  and  political  sphere  ?  There  was  indiscipline
 and  chaos  among  the  students  The  opposition  parties  were  behaving  in  a  manner  which  brought
 shame  to  our  democracy.  They  were  instigating  our  people  both  inside  and  out-side  the  Par-
 liament  to  agitate  and  demonstrate  against  the  Government  so  that  the  administration  could  be

 paralysed

 Under  these  circumstances  the  Government  had  no  alternative  but  to  promulgate  emergency
 and  to  put  an  end  to  the  chaos  and  anarcy  prevailing  in  the  country.  The  emergency  had  a

 salutary  effect  on  the  health  of  the  nation  It  was  the  fear  of  emergency  that  enabled  the  Go-
 vernment  to  collect  1,500  crores  under  voluntary  disclosure  Scheme

 With  the  promulgation  of  MISA  the  activities  of  anti-social  elements  licke  smugglers,  foreign
 exchange  racketeers  have  been  very  much  curbed.  The  prices  of  esscntial  commodities

 which  were  rising  skyhigh  have  been  stabilised.  The  MISA  has  shown  the  right  way  to  the

 misguided  youth.  If  our  leadership  is  good  and  strong,  naturally  our  country  will  progress

 We  know  that  MISA  has  been  misused  at  certain  places  It  is  gratifying  that  the  Home

 Minister  has  given  a  categorical  assurance  that  the  cases  where  MISA  has  been  misused,  will  be

 looked  into  It  has  never  been  the  intention  of  the  Government  to  penalise  innocent  people

 The  people  who  do  meditation  on  self  would  have  realised  that  whatever  Prime  Minister

 Shrimati  Indira  Gandhi  has  done  has  done  for  the  right  even  today  she is  prepared  to  join
 hands  with  the  opposition  parties.  With  these  words  I  support  this  Bill.
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 Sravana  21,  1898.  Gaka) Maintenance  of  Internal
 Sécurity  (Second:

 Amendment)
 Bill

 एल

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  श्रांसुका  की  यह  प्रविधि  विस्तार  हमारी

 राजनीतिक  स्थिति  तथा  राष्ट्रीय  जीवन  के  लिए  एक  बहुत  दुःखद  बात  एक  श्र  तो

 सरकार  कह  रही  है  कि  स्थिति  सामान्य  हो  रही  है  शर  दूसरी  उसका  कहना  है  कि

 चूंकि  परिस्थितियां  बहुत  wana  हैं  इसलिए  देश  में  कठोर  कानूनों
 की  श्रावश्यकता

 है
 ।

 यह  कैसा  विरोधाभास

 लोग  श्रांसुका  से  इस  कारण  नहीं  डरते  कि  इसके  भ्रन्तगंत  उन्हें  जेल  जाना  पड़ता

 वह  उस  अनिश्चितता  से  भयभीत  हैं  जो  सब  नज़र बन्द  लोगों  के  सिर  पर  मंडरा  रही

 एक  बन्दी  व्यक्ति  को  उसकी  नजरबन्दी  के  कारण  बताया  जाना

 हमें  बताया  जाना  चाहिए  कि  नजरबंद  लोगों  का  कसूर  ताकि  हम  उन्हें  सुधार

 कर  सही  रास्ते  पर  ला  सकें  ।  लेकिन  सरकार  के  यह  कहने  से  कि  यह  समाजविरोधी  सन्

 प्रजातन्त्रविरोधी  तत्व  हम  सन्तुष्ट  नहीं  हो  सकते

 कहा  गया  है  कि  महत्वपूर्ण  कठोर  कानून  आवश्यक  यह  महत्वपूर्ण  कठोर '  कानूनों  की

 ग्रा वश्य कता  बुराई  को  दबाने  के  लिए  पड़ती  इसका  प्रयोग  श्रीमती  के  दमन  के  लिए

 नहीं  किया  जाना  इन  कानूनों  का  उद्देश्य  भ्र व्यवस्था  र  हिंसा  को  रोकना  है

 कि  सभ्य  तथा  श्रहिसात्मक  ढंग  से  प्रकट  किए  गए  विचारों  का  दमन  करना  यदि  wie

 की  स्वाभाविक  न्याय  ate  अधिकार  दिये  बिना  श्रांसुका  की  maf  का  विस्तार

 किया  जाता  है  तो  यह  बहुत  बुरा  किसी  को  लोकतन्त्र  में  श्रीमती  तौर  श्रहिसात्मक

 ढंग से  भ्र भि व्यक्त  किये  गये  विचारों  के  लिए  दण्डित  नहीं  किया  जाना  चाहिए

 गह  मंत्री  को  के  दुरुपयोग  के  मामलों  को  बहुत  सावधानीपूर्वक  देखना  चाहिए

 क्योंकि  नौकरशाही  के  प्रभुत्व  कौर  राजनीतिक  प्रतिहिसा  के  मामले  बढ़ते
 जा

 रहे  सब

 तरह  के  लोगों  की  गिरफ्तारियां  हो  रही  ह्  मात्र  राजनीतिक  प्रतिशोध  के  कारण

 अध्यापकों  at  राजनीतिक  कार्यकर्ताओं  को  हिरासत  में  लिया  जा  रहा  कुछ  मामलों  में

 तो  प्रोफेसरों  प्रौढ़  शोध  कार्य  करने  वाले  छात्रों  को  भी  पकड़ा  गया  है  उनका  कसूर  यह  है  कि

 उन्होंने  कहा है  कि  झ्रापातस्थिति की  घोषणा  उचित  नहीं  हमें  ग्र सामाजिक  तत्वों  ah

 ईमानदार  राजनीतिक  भिन्नमतावलम्बियों  में  भेद  करना  चाहिए

 वास्तव  में  आतंक  वन  गया  सब  लोग  इस  से  डरते  ह्  लोग  श्रांसुका के के

 कारण  सरकार  से  भी  डरते  लेकिन  सरकार  भी  सचाई  से  डरती  हम  महात्मा  गांधी

 के  उत्तराधिकारी  श्राज  इस  श्रम  स्तर  तक  पहुंच  गए  हैं  कि  एक  दूसरे  से  डरने  लग  गएं

 हू  पौर  महात्मा  गांधी  का  यह  wan  रहोਂ  wa  बहुत  तेजी  से  लुप्त  होता  जा  रहा

 हमें  wget  की  शारवती  को  एक  वर्ष  तक  बढ़ाने  का  कड़ा  विरोध  करता

 Shri  Hari  Singh  (Khurja)  :  The  extention  of  the  period  M.1.S.A.  is  most  appropriate.  Shri

 Mavalankar  has  said  that  MISA  is  a  terror,  but  this  is  not  so  for  the  patriots.  हुह  the  property
 of  the  nation  is  to  be  protected  and  the  Freedoms  of  the  people  have  to  be  safeguarded
 some  sort  of  penalty  is  essential.  The  liberty  under  which  the  opposition  used to  endanger  the

 lives  and  properties  of  the  people  should  not  be  granted.

 144.
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 62at  प्रतिवेदन

 आवास  और  संसदीय  कार्य  मंत्री  Fo  :  मैं  कार्य  मंत्रणा

 समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 इसके  पश्चात्‌  लोक  सजा  13  1976/22  श्रावण  1898  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  Friday,  the  13th  August,  1976/
 Sravana  22,  1898  (Saka).
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